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 श्री  तंगामणि  :

 सरदार  इकबाल  fag

 श्री  संगण्णा  :

 क्या  गह-कार्यो मंत्री  €  geyus  के  तारांकित  दनि  संख्या  Boke H GAC HF के  उत्तर  के  संस्था  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जेल  नियम  संग्रह  समिति  ने  भ्र पना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  |

 यदि  तो  इसमें  की  गई  सिफारिशों की  मुख्य-मुख्य बातें  क्या  हैं  ;

 उन  सिफारिशों  की  क्रियान्विति  की  क्या  अवस्था  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  जी  नहीं  |

 शौर
 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 पृश्नी  दी०  चं०  शर्मा  :  यह  समिति  कब  बनाई  गई  थी  ae  कब  तक  यह  विचार  fara

 करती  रही
 है  ?

 int
 श्री  दातार  :  इसमें  लगभग  VIG x  1  दस  महँ

 खुभ  ् |  दि  लग  जायेंगे  ।

 श्री दी०  चं०  दार्मा :
 दस  समिति  की  रचना  कब

 की

 गई

 ay ?

 मदद  wast  में

 (२१२७

 176(A)
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 श्री  दातार  :  इसकी  रसना  गत  वर्ष  की  गई  थी  कौर  पहली  मीटिंग  २४  २६  १९५७

 के  बीच  हुई  थी  |

 श्री  दी०  चे  वर्मा  समिति  के  सदस्य  कौन  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  मामूली  बात  भी  इतना  अधिक  महत्व  कारण  कर  लेती  है  ।  जेल  का

 विषय  राज्य  सरकारों  के  ग्रीन  है  ।  समिति  को  इस  पहलू  पर  भी  विचार  करना  एक सैंट्रल जेल

 दिल्‍ली में  भी  है  ।  कया  यह  बरन  इस  विषय  तक  ही  सीमित  है
 ?

 pat  रंगा  :  मेरा  यहीं  विचार  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  जेल  नियम  संप्रह  समिति  दिल्‍ली  राज्य  के  लिये  है  ?

 fait  दातार  :  जी  नही ं।

 कुछ  माननीय  सदस्य  sc

 महोदय  :  जेल  नियम  संग्रह  समिति  नियुक्त  की  गई  है  ।  दूसरा  प्रश्न
 ।  में  धौर

 प्रश्नों
 की  अनुमति नहीं  दूंगा

 ।  मेंने  एक  की  झ्र तुम ति दे  दी  है
 :

 की  रचना  कब  की  गई

 थी  प  मंत्री  महोदय ने  इसका  उत्तर दे  दिया  है  ।

 fat  रंगा
 :

 में  आपके  हस  विचार  से  सहमत  हूं  ।

 poem  महोदय
 :

 दूसरा  vet
 ।

 इतेक  महत्वपूर्ण wea  हैं  ।  यदि  हम  पहले  प्रशन  पर  ही

 सम्पूर्ण  समय  व्यतीत  कर  दें  तो  क्या  शेष  सब  प्रश्न  उत्तर  दिये  बिना  ही  रह
 जायेंगे

 ।

 श्री  तंगामणि  खड़े

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  अनेक  मिलेंगे  |  दूसरा  प्रइन  ।

 fat दी  चू ०  फार्मा  :  यह  1.0  द  द ea
 द्

 fae  महोदय  :  दूसरा  प्रश्न--श्री  सुबोध  हंसदा  ।

 राष्ट्रीय  श्रकावमियों  के  लिये  भवन  निर्माण

 पपर  शी  सुबोध  हंसना  :
 कया  वैज्ञानिक  naa  ak  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  क  रेंगे  कि  :

 क्या  तीन  राष्ट्रीय  श्रकादमियों  के  भवन  निर्माण  के  लिये  स्थान  चुन  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  यह  स्थान  कहां  चुना  गया  है  ;

 क्या  भवन  निर्माण  आरम्भ  हो  गया  है  शर

 यदि  तो  अभी  तक  ि कत
 ं

 ी  प्रगति  हुई  है  ?

 मल  भरंग्रेजी  में
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 वैज्ञानिक  गवेषणा ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हनुमान  कबीर )
 :  जी  हां  ।

 फिरोजशाह  रोड  क्षेत्र  में  ।

 जी  नहीं  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 श्री  सुबोध  हुं सदा  :  क्या  भवन  निर्माण  में  कुछ  कठिनाइयां  हैं  और  यदि  तो

 नाइयां  हें  ?

 शी  gama  कबीर  :  प्रभी  तक  यह  कठिनाई  थी  कि  गत  वर्ष  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि

 इस  भवन  का  निर्माण  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  नहीं  किया  जाये  ।  यह  कठिनाई दूर  हो

 गई  है  भवन  निर्माण  करने  के  पहले  वहां  कुछ  हटमेंट  गिराये  जायेंगे  शर  हम  शीघ्र  ही  ऐसा  करने  का

 प्रयत्न  कर  रहे  हँ ।

 सेठ  गोविन्द
 दास  :

 चूंकि  ये  अकादमियों  की  इमारतें  इसलिये  क्या  इनके  बनाने  में  इस  बात

 का  ख्याल  रखा  जा  रहा  है  कि  वे  ख़ास  तरह  की  कलापूर्ण  इमारतें  हों  और  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 कलात्मक  लोगों  से  राय  ली  जा  रही  है  कि  इसका  नक्शा  प्रौढ़  बिल्डिंग  किस  प्रकार  का  हो  ?

 श्री  हुमायूँ कबीर  :  गवर्नमेंट  को  हमेशा  यह  स्याल  रहता  है  कि  इस  तरह  की  बिल्डिंग

 चमक  हों  और  इसके  लिये  वह  हमेशा  कोशिश  करती  है  ।  यह  बिल्डिंग  प्राकिटेक्ट के  मश्विरे  के

 मुताबिक बनाई  जायेगी  ।  आनरेबल  मेम्बर  ने  जो  सजेशन दी  वह  सेशन  फार  एक् दान

 लेकिन  उसका  ख्याल  रखा  जायेंगी  |

 श्री  बासप्पा
 :  इस  भवन  निर्माण  की  लागत  कितनी  है  तथा  इस  समय  ये  अकादमियां

 कहां  स्थित  हैं  कौर  आजकल  उनका  क्या  किराया  दिया  जाता  है  ?

 श्री  हमा य्‌न्‌ः 6 ५  कबीर  :  वे  इस  समय  अ्रलग-ग्रलग  क्षेत्रों  में  स्थित  हैं  ।  साहित्य  अकादमी

 कनॉट  सरकस  में  है  ;  ललित  कला  अ्रकादमी  नेशनल  गैलरी  साफ  माडर्न  are  में  स्थित  है  ;

 संगीत  नाटक  अकादमी  पहले  कनॉट  सरकस  में  एक  किराये  की  बिल्डिंग  में  थी  किन्तु अब  यह  गोल्फ

 लिक  में  एक  किराये  की  बिल्डिंग  में  चली  गई  है  ।

 ७ श्व  विमान  सिह  :  इनके  लिये  बिल्डिंग  निर्माण  करने  में  कितना  खर्चे  होगा  att  उनमें

 कितनी  मंजिलें  रहेंगी  ?

 tot  हनुमान  कबीर  :  जब  इस  भवन  का  निर्माण  हो  जायेगा  तो  इस  पर  २२  लाख  रुपये
 et  इस  भवन  का  निर्माण ट  1  ew  थ  ह  ॥  #**  ह STU

 खर्च  होंग  ।  किन्तु  वर्तमान  भ्र वस् था  के  संगसार  केवल €  लाख  रुपये

 गे  ।

 थ  सिहासन  सिह  :  सब  भवनों  को  मिला  कर  कितना  लागत  होगा  कौर  इनमें  कितनी

 मंजिलें  रहेंगी  ?

 महोदय
 :  क्या  उत्तर  तीनों  भवनों  के  बारे  में  दिया  गया  था  ?

 वि

 श्री  मानना
 क

 र  :  तीनों  अकादमियों  की  संयुक्त  इमारत  होगी
 क

 se  प्रंग्रेजी  में
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 पेट्रोल  का  मुल्य

 { ett  दें  नायर

 श्री  राम  कृष्ण :

 थ्री  वासु  देवन  नायर
 :

 शी  न्‌०  रा०  सनिस्वासों 2

 श्री  तंगामणि  :

 श्री  सुधार :

 श्री  विभूति  मिश्र  ।

 श्री  afar साथर

 सरदार  इकबाल  सिंह  :

 डा०  राम  सुलग  सिह
 :

 थी  विश्वनाथ राय  :

 श्री  साधन  गुप्त
 :

 हेम
 wear

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 data  की
 कीमतें  घटाने  के  बारे  में  सरकार  तथा  तेल  वितरण  सेवायों में  हुये  समझौते

 की  मुख्य  क्या-क्या हैँ  ;

 तयशुदा  कीमतों  के  फलस्वरूप  कुल  वारिक  बचत  कितनी  होगी  ;  कौर

 इस  करार  में  उपभोक्ताओं  को  कितना  लाभ  होगा  ?

 खान  श्र  तेल  मंत्री  के०  दे०  :  मैसेज  बर्मा  शैल  स्टोरेज  एण्ड  हिस्ट्री

 ब्यूटिंग  कम्पनी  are  इंडिया  लिमिटेड के  साथ  हुये  समझौते की  शर्तें  लोक
 सभा

 के  पटल  पर  रखे
 गये

 विवरण  में  दी  गई  हैं  ।  अन्य  तेल  वितरण कर्ता  कम्पनियों ने  भी  इसका  अनुकरण  करना  तय
 कर  लिया है  ।

 कम्पनियों द्वारा  प्राप्त  राशि  की  यथा  कमी  उनकी  बिक्री  पर  निर्भर  है  ।  उनकी  बिक्री

 के  प्राक्कलन  के
 बर्मा  बल  के  लिये  सहमति  प्रदत्त  कमी  लगभग  we  ५  लाख  रुपये

 प्रति  माह  है  ae  सब  कम्पनियों  के  लिये  वर्ष  में  लगभग  १०  करोड़  रुपये  है  ।

 माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  खनिज  तेल  we  कस्टम  का  अतिरिक्त  शुल्क )

 १९५८  के  तथा  कारणों  के  विवरणਂ  की  are  ग्रा कर्षित  किया  जाता है  जिस

 पर  १३  १९५८  को  लोक  सभा  में  चर्चा  की  गई  थी  ;  इस  विधेयक का  उद्देश्य  ३०

 १९५८  को  लागू  किये  गये  अध्यादेश  का  स्थान  ग्रहण  करना  था  जिससे  कीमतों  की  कमी  (२०

 १९५८  से  का  लाभ  सरकार  को  प्राप्त  हो  |

 श्री  वें  To  नायर
 जहां  तक  मेरा  aqua  है  मूल्य

 की
 कमी  का  प्रभाव  दस  प्रतिशत

 होगा |  fara  के  तेल  बाजार  में  गिरावट  के  मूल्य  की  कमी  से  इसकी  किस
 प्रकार  तुलना

 की  जा  सकती है  ।
 म  =A

 ~ AUAy  में
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 fait है०  दे०  मालवीय  :  माननीय  मित्र  द्वारा  इंगित  दस  प्रतिशत  मैं  स्वीकार  नहीं  कर  सकता

 g  पौर  न  मैं  यह  मानने  की  स्थिति  में  हूं
 कि

 मूल्य  में  कमी  का  ज  गिरावट  से  कोई  सम्बन्ध
 3

 |

 1६. |  बू ०  पृ०  नायर :  कया  इसका  यह  है  कि  आजकल  भाव  में  जो  कमी  की  जा  रही

 विषव  के  तेल  बाजार  की  गिरावट  के  थ  भाव  में  कमी  से  उसका  यथा  सम्बन्ध रहेगा  कौर  यदि

 तो  यह  कितने  st  तक  रहेगा  ?

 टीके के०  दे०  मालवीय
 :

 मेरा  विचार  है  कि  आजकल  की  कमी  और  दोनों  पार्टियों  में  तय  होने

 बाली  बाद  की  कमी  में  मौजूदा  गिरावट  का  मिल  सकता  है  |

 श्री  सूप कार
 :

 कम  कीमत  ate  पाकिस्तान  कौर  बर्मा  जैसे  हमारे  पड़ोसी  देशों  में  व्याप्त

 कीमत  की  परस्पर  तुलनात्मक  स्थिति  कैसी  है
 ?

 शी  के०  to  मालवीय
 :

 उनकी  तुलनात्मक  स्थिति  अच्छी  है  ।

 भी  हेम  क्या  तेल  वितरण  करने  वाली  कम्पनियां  मी  इस  बात  के  लिये  सहमत  हो

 रई  @  कि  भविष्य  में  तेल  की  विश्वव्यापी  कीमतों  में  कमी  का  प्रभाव इस  देश  में  परिलक्षित  होगा

 श्र  बदी  तो  क्या  तेल  वितरण  करने  वाली  इन  कम्पनियों  के  साथ  करार  करते  समय  इस  पर

 चर्चा की  गई  थी  ?

 पंथिक के०  दे०  मालवीय :  इस  प्रकार  के  विशिष्ट  विषय  पर  सहमति  प्रकट  नहीं  की  गई  अथवा

 इन्हें  समझौते  में  सम्मिलित करना  श्रावक नहीं  समझा  गया  क्योंकि  हम  इस  बात  के  लिये  पहले  ही

 सहमत  हो  गये  थे  कि  वर्तमान  गिरावट  के  परिणामस्वरूप  उत्पन्न  सब  कमियां  उन  सब  कीमतों  में

 परिलक्षित  होंगी  जो  दोनों  पार्टियों  में  सहमत  हो  जायेंगी  ।  मे  माननीय सदस्य  को  यह  भी  स्मरण

 करा  दू  कि
 कीमतों  का  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  प्रौढ़  लागत  लेखा  भ्रमणकारी  लेखों  के  परीक्षण  में

 लगे  हुये  ह  श्र  जब  तक  हम  बिक्री  की  कीमत  के  लागत  ढांचे  के  बारे  में  एक  प्रकार  का  निर्णय  नहीं

 कर लेते  हम  इस  समय  कुछ  नहीं  कह  सकते  हैं
 |

 पथी  तंगनज़री  :  लन्दन  में  इसकी  कीमत  में  चार  पैसे  प्रति  गैलन  अर  कमी  हो  गई  है  ग्रोवर

 ७७४०  ,५  लाख  गैलन  वारिक  खपत  है  इसको  ध्यान  में  रखते  हुये  क्या  बम्बई प्रो  लन्दन के

 बीच  मूल्य  भेद  निर्धारित  किया  जायेगा  ताकि  कम से  कम  ५०  करोड़  रुपये  की  बचत  हो  सके  ?

 टीके है०
 दे०  मालवीय

 मे  लन्दन  बम्बई  की  कीमतों  में  स्तर  के  बारे  में  प्रभी  कुछ  नहीं

 कह  सकता हूं  ।

 स् ०  द०  पांडे  कुछ  समय  पहले  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  पैट्रोल  की  कीमत  एक

 सिद्धान्त पर  आधारित  है  जिसे
 गल्फ

 कहते  हैं
 ।  चूंकि  सम्पूर्ण  जगत  में  कीमतें एक

 ही  सिद्धान्त  से  नियंत्रित होती  है  ate
 ब्रिटेन

 भर
 जमनी

 में  कीमतों में  ३०  प्रतिशत  कमी हो

 गई  है  इस  देश  में  भी  उतनी  ही  कमी  हुई  है  अथवा  ऐसा  नहीं  gar  है
 ?

 टीके है०  दे०  मालवीय  :  ग्न्य  देशों  में  विक्रय  मूल्य  हरनेक  तथ्यों  से  निर्देशित  होता  है  जो  यहां

 mel  है  उदाहरण  प्रति  ब्यक्ति  पैट्रोल  की  खपत  तथा  अन्य  कारण  |  यह  युक्तिसंगत  उचित

 _  नहीं  है  कि  इस  देवा  के  विक्रय  मूल्य  की  उन  देशों  से  तुलना  की  जायें  जहां
 इस

 देश  की  खपत
 की

 अपेक्षा

 मल  संप्रेजी  में

 1,  Guif  price.
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 अन्य  देशों  में  ऐसी  वस्तुयें  अधिक  खपत  नहीं
 सेनी GT

 ee  पो  ead नशा  THA  सदस्य  का  ध्यान  लोक

 सभा  के  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  के  चौथे  पैराग्राफ  को  भर  श्रावित  करूंगा जो  उनके  उठाये

 गये  कुछ  तथ्यों  को  स्पष्ट  कर  देता  है
 |

 fort  हरिशचन्द्र  माथर  :  इस  तथा  करार  के  पश्चात्‌  क्या  प्रगति  हुई  है

 ?

 fat के०
 दे०  मालवीय

 :  लेखों  का  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  कौर  निर्णय  करने  में  हमें

 तभी  कुछ  महीने  लगेंगे  |

 शी  रामनाथन  चेट्टियार  :  लागत  लेखे  का  काम  पुरा  होने  के  कीमतों  में  यदि  कूछ

 कमी  हुई  तो  क्या  उपभोक्ताओं  को  उस  से  लाभ  होगा
 ?

 fat  के०  दे०  मालवीय  :  जहां  तक  प्रश्न  के  पहले  भाग  का  सम्बन्ध  लेखे  के  परीक्षण  के

 सरकार  कौर  कम्पनियों  के  बीच  एक  नये  मूल्य-सिद्धान्त  के  बारे  में  समझौता  करना  होगा  |

 कमी  के  पश्चात्‌  बचत  का  क्या  होगा  इसका  उत्तर  मैँ  wat  देने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  |

 श्री  दासानी  :  क्या  सरकार  बचत  को  उपयोग  करने  पर  विचार  कर  रही  है  सिवा  करेगी

 ताकि  पैट्रोल  उत्पाद  का  मलय  सम्पूर्ण  देश  में  समरूप  रहे  ?

 श्री  गोरे  :  अभी  सभी  माननीय मंत्री  ने  कहा  है  कि  हम  acd  देश  की  कीमत  की  अन्य

 देशों  से  तुलना  नहीं  कर  सकते  हूँ  क्योंकि  उनकी  स्थिति  श्रमिक  अनुकूल  है  ।  किन्तु  पाकिस्तान  की

 स्थिति  इस  दृष्टि  से  aaa  नहीं  है  फिर  कमी  के  पश्चात्‌  हमारे  at  वहां  कीं  कीमत  से

 त्मक  स्थिति  क्या  होगी  ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  मैंने  कहा  था  कि  न्य  देशों  से  हमारी  कीमतों  की  स्थिति  अनुकूल

 ai  पाकिस्तान  में  कुछ  ak  उत्पाद  भी  बिक  रहे  हैँ  जहां  हमारी  कीमतें  कदाचित  उनकी  कीमतों

 से  बहुत  कम  नहीं  होंगी  ।  सब  कुल  मिला  कर  हमारे  देश  में  पैट्रोलियम  उत्पादन  की  कीमतें  पाकिस्तान

 की  कीमतों  की  तुलना  में  काफी  भ्र्च्छी  हैं  |

 बोस  :  कया  भारत  में  व्याप्त  कीमतों
 का  यहां  उसकी  उत्पादन  लागत  ग्रोवर  वितरण  से

 कोई  सम्बन्ध  है  ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  ऐसा  नहीं  है  ।

 थी  हेम  ant:  विवरण  से  स्पष्ट  प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  एक  नवीन  मूल्य-सिद्धान्त

 का  विक़ास  करना  चाहती  है  जो  उत्पादन  लागत  पर  झ्राघारित  हो  ।  क्या  इसके  लिये  सरकार  ने

 समय  सीमा  निर्धारित  की  है  ?

 पहले  यह  अ्रवधि  महीने  wa  नौ  महीने  कर  दी  गई  है  । श्री
 के०  दे०  मालवीय

 श्री  तंगामणि
 :

 क्या  सरकार  वितरण  व्यवस्था  समूची  erat  wife  रूप  में  श्रपने  हाथों

 में  लेने  का  विचार  रखती  है  शर  यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  बचत  होगी  ?

 श्री  Fo  दे०  मालवीय  :  सरकार  उनमें  से  किसी  भी  कम्पनी  का  वितरण  हाथों  में

 लेन  का  विचार  नहीं  रखती  है
 ।

 सरकार  ही  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  कि  स्वयं

 एक  संगठन  का  संचालन  करने  अथवा  वितरण  व्यवस्था  का  अ्रन्तर्गर्भ  केन्द्र  स्थापित  करने  के  क्या

 aes क्या  पहल  अथवा  दिलायें  हूँ
 ।

 मल
 अंग्रेजी  में
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 दिल्ली  के  .  स्कूलों  के  अध्यापक

 ः

 |  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर

 Tox,  4
 सरदार  इकबाल  सिह

 at  न  ठद्  गोपालन

 पार्वती  कृष्णन  :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  यह  पता  लगाया  है  कि  दिल्‍ली  के
 गैर  सरकारी  कौर  सरकारी  सहायता प्राप्त

 स्कूलों  के  सब  अध्यापकों  कों  श्री
 तक

 का  वेतन  मिल  चुका  है  शौर  उनका
 वेतन

 बकाया नहीं

 है  ;  श्र

 इस  बात  का  निश्चय  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  दिल्ली  के  स्कूलों  के

 अध्यापकों  को  वेतन  भविष्य  में  बकाया  न  रहे  ?

 शिक्षा  मंत्री  (Sto  का०  ला०  :  जांच  की  जा  रही  है  ।

 स्कूल  के  प्रबन्धकर्ताश्रों  द्वारा  अध्यापकों  को  नियमित  रूप  से  वेतन  देने  में  सुगमता की

 दृष्टि  से  तिमाही  सहायता  अनुदान  ofr  देने  का  विचार  किया  गया  है  |

 a  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  के  लिये  यह  भी  बता  दूं  कि  गत  अप्रैल  शौर  मई  म  कुछ

 ऐसे  मामले  मुझे  बताये  गये  थे  कि  जब  वेतन  नहीं  दिया  गया  था
 ।  मेंने  प्रशासन  को  आज्ञा  दी

 कि  तुरन्त  ही  भ्रमरी  सहायता  अनुदान दे  दिया  जाये  |  यह  सामान्य नियमों  में  कुछ  छट  war
 थी

 किन्तु  इस  प्रकार  अ्रंध्यापकों  को  वेतन  दिया  जा  सकता  था
 |

 अधिकांश  मामलों  में  वेतन  दे  दिया  गया
 था  ।

 सात  स्कूलों  में  ऐसा  नहीं  किया  गया  था  जहां

 स्कूल  के  प्रबन्धको ंमें  कथित  कदाचार  व्याप्त
 था  ।

 इन  मामलों
 की

 जांच
 की

 जा  रही  है
 ।  इनकी

 जांच की  जा  रही  उन  मामलों  में  भी  मेंने  डाइरेक्टर से  कहा है  कि  क्या  वह  अनुदान  प्राप्त  कर

 सीध  अध्यापकों  को  बेतन  नहीं  दे  सकते  में  इस  बात  के  लिये  भरसक  प्रयत्न कर  रहा  हूं  कि  दिल्‍ली

 प्रशासन की  यह  ब
 ——TEqTTHY  को  वेतन  का  नियमित  भुगतान--दूर  हो  और  स्कूलों  में

 सुप्रबन्ध समाप्त  हो  जाय  |

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गेर-सरकारी  ग्र मिक रणों  को  कितने  प्रतिशत

 सहायता
 दी

 जाती  है  भ्र ौर  sar  उपलब्ध  करने  के  लिये  कया  शर्तें  हैँ
 ?

 का
 ०

 Ato  श्रीमाली
 :  सामान्यतया यह  खर्चें  का

 €०
 प्रतिशत  है

 |
 अनुदान  स्वीकार

 करने  के  पूर्वे  स्कूल  प्रबन्धकों  को  प्रश्न  लेखा  प्रस्तुत  करना  श्रावक  था  |  में  सम्पूर्ण विषय  का

 समुचित  परीक्षण कर  रहा  हूं  ।

 श्री  अन्सार  हरवानी
 :

 क्या  दिल्‍ली  के  कुछ  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  में  वेतन  की  यथार्थ  रकम

 अध्यापकों  को  नहीं  मिलती
 है

 कौर  यदि  तो  उसके  लिये  Far  कदम  उठाये  गये  हैं

 !

 मिल  अंगरेजी  में
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 हा०  ato  श्रीमाली  :  इस  विषय  की  मी  जांच  की  जा  रही  इस  कदाचार

 के  फलस्वरूप  हमने  कुछ  दक्षिण  संस्थान  बन्द  कर  देने  का  रादेश  दिया  है
 ।

 जहां  ऐसे  स्कूल  बन्द  हो

 गये  हैं  वहां  नये  स्कूल  खोलने  के  लिये  कार्यवाही की  जा  रही  है

 पंडित  gto  ato  तिवारी  :
 इन  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  पर  क्या  सरकारी  नियंत्रण  है  तथा

 क्या  इन  स्कूलों  की  प्रबंधकारिणी  समिति  में  सरकार  द्वारा  नामनिर्देशित  कोई  सदस्य  है
 ?

 का०  ato  श्रीमाली
 :

 इस
 विशिष्ट

 जानकारी
 के  लिये  मुझे  पूर्व  सूचना  चाहिये

 ।

 श्री  तिम्मय्या
 :

 क्या  सरकार  इस  तथ्य  से  अवगत  है  कि  कुछ  ऐसी  गैर-सरकारी  न

 ह  जो  सीटों  का  विज्ञापन  करती  हें  कौर  सुदूरवर्ती  स्थानों  से  फीस  एकत्र  करती  हें  धौर  जब  फीस

 प्राप्त  हो  जाती  है  तथा  विद्यार्थी  यहां  जाते  हें  तो  उन्हें  मालूम  होता  है  कि  यहां  ऐसी  कोई  संस्थायें

 नहीं  है  पर  वे  सब  छद्म  संस्थायें  हैं  ?

 का०  ला०  श्रीमाली :  यह  प्रश्न  पहले  भी  पुछा  गया  था  ।  हमने  जांच  की  थी

 जनता  को  इस  प्रकार  की  संस्थानो ंसे  सावधान  रहने  के  लिये  कह  दिया  है  |

 श्री  भक्त  माननीय  मंत्री  जी  नें  प्रभी  बताया  कि  जो  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  वे

 सहायता  प्राप्त  स्कूलों  के  सम्बन्ध  में  हैं
 ।  लेकिन  दिल्‍ली  में  बहुत  से  ऐसे  विद्यालय  भी  हैं  जो  प्राइवेट

 तौर पर  चलाये  जा  रहे  क्या  उन  पर  नियंत्रण  करने  की  भी  कोई  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली
 :  प्रभी  कोई  कानून  नहीं  है  जिसके  द्वारा  उन  संस्थाओं  के  ऊपर

 नियंत्रण
 किया

 जा  सके  ।

 श्री  नाथ  पाई :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  था  कि  कुछ  कदाचार  ह्री  है  ।  यदि  ऐसी  बात  है

 तो  इसके  लिय  अध्यापकों  को  क्यों  दण्ड  भोगना  पड़ता  है  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली
 :
 मेंने  यही  कहा  है  ।  मैंने  डाइरेक्टर  से  कहा  है  कि  क्या  वह

 सहायता  अ्रनुदान  सीधी  प्राप्त  कर  अध्यापकों  को  एकदम  वेतन  दे  सकते  हैं  पौर  प्रबन्धकों  से  इस

 विषय  में  कोई  सम्बन्ध  भी  न  हो  ।  इस  प्रश्न  का  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  नवल
 प्रभाकर

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  जो  सहायता  प्राप्त  या  रिकगनाइज्ड  स्कूल  हैं

 उनमें  प्रभी  कितना  रुपयों  टीचसे  को  देना  बाकी  है  तथा  जो  सरकार  द्वारा  चलाये  जा  रहे  स्कूल  हैं

 उनमें  कितना  रुपया  एरिक्सन  का  कभी  टीचर्स  को  देना  बाकी  है  ?

 डा०  का  ०
 लाज  श्रीमाली  :  इसकी  इत्तिला  कभी  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :  क्या  ag  सच  है
 कि

 सरकार  द्वारा  संचालित  स्कूलों  में  भी  वेतन

 का  नियमित  भुगतान  नहीं  किया  जाता  है  ?

 {Sto  क्या  ला०  श्रीमाली :  जी  a  दुर्भाग्यवश  कुछ  मामलों  में  यह  भी  सच  ही  था  ।

 में  इस  विषय  में  कठोर  कार्यवाही  कर  रहा  हूं  घौर  इस  बात  का  भी  प्रयत्न  करूंगा  कि  वेतन  का

 SSS aaa
 मित  भुगतान किया  जाये

 मूल  ait  में
 1Bogus  institutions.



 र  ८  मौखिक  उत्तर  २१६६५: ३  सितम्बर

 निकाय fer

 1८४५.  a  मोहन  स्वरूप  :
 क्या  मुह-कार्य  मंत्री  यह  बताये  की  कृपा  करेंगे कि

 क्षेत्र  में  मिझ्ावृत्ति  समाप्त  करने  धौर  भिखारियों  को  बसाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री
 :  दिल्ली  नगर  निगम की  धारा  3e9(2)  (२)

 कौर  नगरपालिका  अघिनियम  की  धारा  १,  जो  दिल्‍ली  में  लागू  होती  के  अनुसार  दिल्‍ली के  संघ

 राज्य  क्षेत्र  में  भिक्षावृत्ति ara  है  ।  भोज  मांगने वाले  व्यक्ति  पृश्नर  हाउस  ले  जायें  जाते हें

 जहां  उन्हें  वस्त्र  घौर  रहने  की  जगह  दी  जाती  है  ।  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  भी  दिया

 जाता है  ।

 ay  संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  मजबूती  का  गम्भीर  रूप  नहीं  है
 |

 pet  मोहन  स्वरूप  :  अभी  तक  कितने  भिक्षु-गृह  स्थापित  किये  गये  हैं  ?

 1  श्रीमती  भ्राता
 :  दिल्‍ली  में  एक  है  ।  धौर  मेंने  प्रभी  बताया  था  कि  अन्य  संघ  bs m~S Ta) A में

 इसकी  अ्रावश्यकता  नहीं है  ।

 श्री  स०  स०  बनर्जी  दिल्‍ली  में  कुल  कितने  भिखारी  हैं  कितने  वास्तविक  भिखारी  हैं  कौर

 कितने  भूख  से  विकल  हो  कर  भिखारी  बन  गय  हें  ?

 पैनाती  आल्वा  यह  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  को  भिक्षु  गद  के  निवासियों  की  संख्या  तो  मालूम  होगी  ।'

 श्रीमती  झ्राल्वा  :  उसमें  ५००  भिखारियों  के
 लिये  उपबन्ध  है  ।

 श्री  पदम  देव
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  हिमाचल  के  weet  जो  बरडों  की  एक  क्लास

 कौर  वह  जगह  जगह  मांगती  फिरती  उसको  बसाने  के  लिये  सरकार  ने  क्यां  प्रबन्ध  किया  है  ?

 श्रीमती  श्रात्वा  :  उक्त  राज्य-क्षेत्र  में  भीख  मांगने  की  समस्या  गम्भीर  नहीं

 माननीय  सदस्य  ने  जो  जानकारी  प्रदान  की  है  हम  उस  पर  विचार  करेंगे
 ।

 ,

 धी  ज्योतिषि
 :  हाउस  में

 यथार्थ
 रूप  में  कितने

 व्यक्तियों
 को  स्थान  गया  है

 शर  कितने  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  प्रदान  कर  रहे  हैं  ?

 श्रीमती  श्राल्वा
 :  भिक्षुगृह  में  ५००  भिखारियों  के  लिये  उपबन्ध है  शौर  उनका

 जाना  बना  रहता  है  ।  इनकी  संख्या  में  परिवर्तन  होता  रहता  है  ।

 श्री  नवल
 प्रभाकर

 :
 जो

 भिखारी  दिल्‍ली  में  पकड़े  जाते  हैं  उनको  थोड़े  दिन  रख  कर  के

 एक  हफ्ता  रख  करके  बाद  में  छोड़  दिया  जाता  है  ate  वे  फिर  बाजारों  में  भीख  मांगना  शुरू  कर

 देते
 क्या  इसको  रोकने  का  कोई  प्रबन्ध  किया  गया  है

 ?

 श्रीमती  आल्वा  :  सब  मामलों  में  ऐसा  नहीं  होता  है  ।

 श्री  दीदार  देव
 :

 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  त्रिपुरा  राज्य-क्षेत्र  में  भिखारियों  की

 संख्या  प्रति  दिन  बढ़ती  जा  रही  है  क्या  सरकार  ने  उनका  रेकार्ड  रखने  के  लिये  कोई  व्यवस्था  की

 है  ?

 ——————

 मूल पंप्रेजी में
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 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :  में  इस  दृष्टिकोण  से  सहमत  नही ंहूं
 कि  उनकी

 संख्या  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 parma  महोदय  :  क्या  सरकार  इस  विषय  में
 कोई

 कार्यवाही  करने  का
 विचार  रखती  है

 ह

 पंडित  गो०  बन ०  पन्त  :  चूंकि  इनकी  संख्या  नहीं  बड  रही  है  यह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 होता है  ।

 राजा  महेन्दर  प्रताप
 :  में

 योगियों
 का

 सभापति
 हूँ

 माननीय
 मित्र  पूछना

 चाहते
 हैं  कि

 हमारी

 रक्षा  कसे  की  जाये  ।  हिन्दू  धर्म  में  भिक्षावृत्ति  की  अनुमति  है  ।

 टेक्नीकल  दिक्षा

 +

 1८४६.

 थी  दी०
 चे

 फार्मा

 सरदार  इकबाल  सिह  :

 क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा
 कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  १९५८  के  तारांकित

 प्रशन  संख्या
 “295  के  उत्तर

 के
 सम्बन्ध

 में
 यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  टेक्नीकल  सरकारी  मिशनਂ  सूत्र  कार्यक्रम )  के
 भ्रन्तर्गत  भारत  में  टेक्नीकल

 दिक्षा के  प्रसार  ate  विकास  के  प्रस्तावों को  के  लिये  अन्तिम  रूप दे  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  जानकारी  क्या  है
 ?

 गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक  कार्य-मंत्री  हनुमान  हां  ।

 अमेरिका  से  चालू  वर्ष  में  प्राप्त  होने  वाली  सहायता  में  निम्न  बात  सम्मिलित  हैं
 :

 (१)  हमारी  संस्थापकों  में  स्नातकोत्तर  wearer  झर  गवेषणा  के  विकास  धौर  टेक्नीकल

 अध्यापकों  के  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  कार्यक्रम  में  सहायता  देने  केਂ  लिये  इंजीनियरिंग  और  टेक्नोलोजी  के

 चने  हुये  क्षेत्रों  में  २६  अमरीकी  विशेषज्ञ  |

 (2)  अमेरिका  की  संस्थानों  में  २०  भारतीयों  के  प्रशिक्षण  की  सुविधायें  |

 (३)  ८०,०००  डालर  के  वैज्ञानिक  उपकरण  |

 उपरोक्त  सहायता  के  लिये  एक  समझौते  पर  टेक्नीकल  सहकारी  मिशन  और  भारत  सरकार

 जारा  हस्ताक्षर  कर  दिये  गये  हैं  ।

 २.  टेक्नीकल  सहकारी  मिशन  के  श्रन्तगंत  भ्रमेरिका  ने  अमेरिका  की  संस्थाओं  में  उच्चतर

 अध्ययन के  लिये  ६०  भारतीय  इंजीनियरों  भ्र  श्रौद्योगिकों  को  इस  वर्ष  ६०  छात्रवृत्तियां  प्रदान  की

 प्रशिक्षण के  ये
 लोग  भारतीय  संस्थाओं में  अध्यापक  का  काम  करेंगे

 fat  दी०  चं०  sat  विवरण  से  यह  प्रकट  होता  है  कि  अमेरिका  की  संस्थानों  में  २०

 भारतीयों
 के  प्रशिक्षण  का  उपबन्ध  किया  जायेगा  ।  इनका  चुनाव  किस  प्रकार  किया

 है
 +)

 SS  es  ee,

 watt  में

 1T.C,M,
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 tet  हुमा यू नू  एक  विशेष  चुनाव  समिति इन
 २०  भारतीयों  का  चुनाव  करेगी  ।

 ६०  भारतीयों  में  से  कुछ  तो  चले  गये  हैं  और  शेष  जाने  वाले  हैं  ।

 थी  do  पक्ष  फार्मा  :  विवरण  में  बताया  गया  है  कि  इस  समझौते  अन्तगंत  ८०,०००

 मूल्य  के  वैज्ञानिक  उपकरण  दिये  गये  हैं  ।  सम्पूर्ण  भारत  की  संस्थाओं  में  इन  उपकरणों  का

 वितरण  किस  प्रकार  किया  जायेंगी

 पति  हुमायूँ कबीर  :
 उपकरण  ग्राम  प्राप्त  नहीं  हुये  हैं  ।  इस  समझौते  पर  १४

 १९५८  को  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  शौर  हमें  प्राया है
 कि  उपकरण  शीघ्र  ही  प्राप्त  हो  जायेंगे

 ।

 इस  वर्ष  इन  उपकरणों  को  पांच  बड़ी  संस्थानों  में  वितरित  करने  का  कार्यऋम  है  ।

 fat  पाणिग्रहण  :  इन  पांच  बड़ो  संस्थानों  के  क्या  नाम  हू  ?

 fot  हनुमान  कबीर  :  वे  चार  विभिन्न  प्रदेशों  में  बंगाल  इंजीनियरिंग  शिवपुर

 सुक्की  पुना  यूनिवर्सिटी  ate  frost
 इंजिन  रैगिंग

 कालेज  wit  अखिल  भारतीय  संस्था

 के  रूप  में  खड़गपुर  की  इण्डियन  इंस्टीट्यूट  ग्राफ  टेक्नोलोजी  है  |

 श्री त०  |: (५  विट्ठल  प्रशिक्षण  के  लिये  अमेरिका  जानें  वाले  ६०  इंजी

 नियमों  का  चुनाव  कैसे  किया  जायेगा  ?

 gata  कबीर  :  मैँने  प्रभी  बताया  है  कि  त्रिदोष  चुनाव  समिति  इनका  चुनाव

 चा  रेगी  \

 तगामणि  यह  भिन्न  wea  है  ।  वह  उत्तर  तो  उन  २०  भारतीय  विद्यार्थियों  के

 बारे  में  था  जिनका  चुनाव  कर  लिया  गया  है  कौर  जो  इसी  वर्ष  जा  रहे
 a
 | ९  |  चात  भारतीय

 इंजीनीयरों  फिर  प्रौद्योगि ों  के  लिये  ६०  छात्रवृत्तियां  हैं  ।  क्या  इन  ६०  व्यक्तियों  का  चुनाव

 कर  लिया  गया  है  att  यदि  तो  चुनाव  का  व्या  आघार  है  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  मैंने  पहले ही  कहू  दिया है  कि  उनका  चुनाव  कर  लिया  गया  है  ।

 ये  ६०  उम्मीदवार  यवक  ग्रेजुएट  जिन्होंने  इस  वर्ष  अ्रधवा  गत  वर्ष  परीक्षा  पास  की  हैं

 अथवा  जिनका  अनुभव  बहुत  थोड़ा  है  वे  इस  भ्राता  पर  चने  गये  हैं  कि  उनके  लौटने  पर  वे

 शिक्षण  संस्थापकों  में  निर्धारित  अवधि  तक  काम  करेंगे  ।

 श्री  अमरीकी  विशेषज्ञ  कहां  नियुक्त  किये  जायेंगे  ?

 fat  gar कबीर  :  मेंने  पहले ही  कह  दिया है  कि  अब  हम  य  न्त्रक पक  ny | ह  क्रम  सम्पूर्ण  भारत

 की  पांच  संस्थानों  तक  सीमित  कर  रहेहें  ?

 चलता  समिति  के  सदस्य  कौन  कौन  हूँ  ?
 fat  प्रभात  कार

 fat  हमायत  कबीर  :  इसके  लिये  ga  सुचना  चाहिये  ।  सारे  भारत से  प्रसंग

 व्यक्ति  सबके  नाम  मुझे  याद  नहीं  हैं  ।

 fame  महोदय  :.  यदि  मंत्री  जी  ने  नाम  बताये  तो  फिर  कहा  जायेगा  कि  इनमें  कुछ

 और  सम्मिलित  कर  लिये  जायें  ।  arte ख  र  सरकार  को  तो  कामे  करना  हैं  ।

 faa  प्रंग्रेजी  में
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 शमी  दामानी
 :  टेक्नीकल  सहकारी  fare  के  श्रन्तगंत  प्राप्त  सहायता  से  पाक  टेक्नीकल

 दृष्टि  से  प्रगतिशील  देशों  के  सहयोग  से  देश  में  टेक्नीकल  शिक्षा  विकास  करने  लिये  क्या

 प्रयत्न  किये  गय  हूँ  ?

 fat  हमायत  कबीर
 :

 बड़े  पैमाने  पर  कार्य  क्रम  बनाया  गया  है  |  पूरी  जानकारी  देने  वाला

 एक  विवरण  मेंने  ३०  को  लोक-सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  था  ।  किन्तु  यदि  माननीय  सदस्य

 यह  जानकारी  चाहते  हैं  तो  मे  बता  दू  कि  ३०  १९५८  तक  हमें  दुनिया  के  विभिन्न  देशों  से

 कब  तक  ७७  विशेषज्ञ  उपलब्ध  हुए  हूं  कौर  ८८  छात्रवृत्तियां  तथा  ६८  लाख  ५५  हजार  रुपये  के

 मूल्य  के  उपकरण  ifs  मिले  हैं
 ।

 दुर्गापुर  स्टील  वैसे  के  लिये  एश  वरिष्ठ  प्राविधिक  प्रतिनिधि को  नियुक्ति

 TF  avy.  at  मुरारका :  क्या  खान  धौर  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 Far  इन्टरनेशनल  कंस्ट्रक्शन  ने  निश्चित  किये  गये  करार

 के  खण्ड  ५  (3)  के  अधीन  अपेक्षित  एक  वरिष्ठ  प्राविधिक  प्रतिनिधि  की  नियुक्ति  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  इस  प्राविधिक  के  कर्तव्य  क्या  हैं  ;  कौर

 उसका  नाम  और  उसकी  ग्रहेतायें  क्या  हैं
 ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 :  जी  हां  ।

 वह  प्रतिदिन  हमें  ऐसे  मामलों  पर  सलाह  देता  है  जिनके  बारे  में  परामर्शदाता

 नियमों  के  लंदन  कार्यालय  से  पूछताछ  करने  की  ग्रा वश्य कता  नहीं  होती  ।

 प्रविधिक  प्रतिनिधि  का  नाम  श्री  एच०  एम०  कोने  है  वह  इस्पात  कार्यों  में  agar

 प्राप्त
 इंजीनियर  हूँ  ?  थ  कई  वर्षों  से  परामर्शदाता  इंजीनियरों  के  कार्यालय  में  काम  कर  रहे

 हूं  |

 थी  मुरारका  :  ag  किस  तारीख  को  नियुक्त  किये  गये  थे  ?

 सरदार स्वर्ण  सिह  :  वह  Reus  में  भारत  पहुंचे  थे  |

 श्री  मुरारका  :  क्या  यह  वहीं  व्यक्ति  हैं  जिन्हें  कि  सामान्य  करार  के  अधीन  नियुक्त
 किया  गया  था  ?

 सरदार  स्वर्ण  दुर्गापुर  वक्त  के  सामान्य  परामर्श  करार  के  gala  इन्टरनेशनल

 कंस्ट्रक्शन  इस  बात  के  लिये  बाध्य  है  कि  वह  अ्रपने  खच  पर  भारत  में  एक  वरिष्ठ

 प्राविधिक  प्रतिनिधि  नियुक्त  करे  जो  कि  प्रतिदिन  ऐसे  मामलों  पर  परामर्श  दे  जिनके  बारे  में

 दाताओं  के  लन्दन  कार्यालय  से  परामर्श  लेने  की  श्रावस्यकता  नहीं  होती  ।  इसी  करार  के  अ्रधीनਂ
 इस  प्रतिनिधि  को  नियुक्त  किया  गया है  ।

 श्री  मुरारका  :  दो  अलग  अलग  करार  किये  गये  कौर  प्रत्येक  के  लिये  अलग  अलग

 शुल्क
 दिया

 गया  है  लि  जन  कऋ

 मल  अंग्रेजी  में
 ‘Senior  Tech  nical  Representative,
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 पंभ्रव्यक्ष  महोदय :.  श्राप  पूछना  क्या  चाहते हैं  ?

 peat  दोनों  करारों  के  बोन  हो  अलग  wae  व्यक्तियों  को  fara  करना

 था  |  क्या  इन  दोनों  करारों  के  अवान  ट्रेवल  एक  ही  व्यक्ति  को  नियुक्त  किया  गया  है
 ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह  मं  माननीय  सदस्य  के  इस  अनुदान  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  दो  अलग

 अलम  व्यक्तियों  को  नियुक्त  करना  श्रावक  था  ।

 पढ़ो नाथ  पाई :  इस  साथ  जिसे  हम  लगभग  २  करोड़  रुपय  प्रदा  करने  के  लिये

 बाध्य  को  गई  प्रविधि  इण्डियन  स्टील  कंस्ट्रक्शन  वर्क्स  द्वारा  जिसे

 हम  १४  करोड़  रुपये  दा  करने  के  लिये  बाध्य  की  गयी  प्रविधिक  Aart  की  तुलना  में  कैसी

 9
 ह

 सरदार  स्वर्ण  सिह
 :  मं  समझता हूं  कि  इस  बारे  में  बड़ा  भारी  भ्रम है  ।

 श्री नाथ  पाई  :  इसीलिये तो  यह  प्रदान  पूछा  गया  है  ।

 स्वर्ण  सिंह
 :  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  बड़ा  भारों  है  ।  जहां  तक  परामर्श  शुल्क

 का  सम्बन्ध  वह  तो  एक  सामान्य बात  है  ।  जहां  तक  स्थापित  किये  जाने  वाले  सम्पूर्ण  कारखाने

 के  ढांचे  से  सम्बन्ध  रखने  वाली  प्राविधिक  सेवायों  का  सम्बन्ध  उसके  लिये  दी  जानी  वाली  राशि

 माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लिखित  राशि  से  ग्रहण  है  ।

 tama  महोदय  :.  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते हें  कि  प्राविधिक  बरामद  के

 प्रकार  में  क्या  अन्तर  है  ।  q  नहीं  समझता  किये  सभी  बातें  प्रश्नकाल में  ही  समझायी  जा  सकती

 |  यदि  माननीय  मंत्री  को  कोई  आपत्ति  न  हो  तो  वे  इस  बारे  में  एक  बयान  दे  सकते  क्योंकि

 उस  दिन  भो  इसी  कार खान  के  बारे  में  प्रश्न  पुछा  गया  था  ।  माननीय  सदस्य  इसका  अन्तर

 जानने  के  लिये  उत्  a  |  वे  जानना  चाहते हे  कि  एक  ही  कार्य  में  दोहरापन  क्यों  यदि

 माननीय  मंत्री  को  कोई  ग्रा पत्ति  न  तो  वहू  इसके  ब्योरों  को  एक  ज्ञापन  के  रूप  में  प्रस्तुत  कर

 सकते  हूं  ।  मं  उसे  सभी  माननीय  सदस्यों  के  पास  परिचालित  कर  दूंगा  ताकि  इस  बारे  में  प्रश्न

 न  पूछ  wa  |

 स्वर्ण  सिह  इन  दोनों  कार्यो  में  निश्चित  रूप  से  अन्तर  है  भ्र  उसे  में  एक

 बयान  के  रूप में  प्रस्तुत  करूंगा  ।

 महोदय  :  मं  इसे  माननीय  सदस्यों  में  परिचालित  कर  दूंगा  ।  यदि  उनमें  से

 किसी  बात  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  कोई  सुझाव  देना  चाहें  तो  वे  Ia  सुझाव  मेरे  पास  मेज

 दें  ्र  में  फिर  माननीय  मंत्री  के  पास  भेज  अथवा  वे  सीधे  ही  माननीय  मंत्री  से  पत्र  व्यवहार

 कर  सकते  हैं  ।  यदि  कोई  बात  लोक  हित  में  हुई  तो  माननीय  मंत्री  निश्चय  ही  वहू  जानकारी  देंगे  ।

 माननीय  मंत्री  को  चाहिये  कि  वे  शासन  में  अधिक  से  अधिक  जानकारी  दें  ।

 रानी  खेत  छावनी

 Tavs.  श्री  त०  qo  चघिटूल  राव  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 कि

 नया  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  को  रानीखेत  छावनी  फे  ग्र सं निक  निवासियों  से

 गमत  मं प्रे नी  में
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 Oe  नि
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 उन्हें  संघ  रित शद  जा च  म्वन्ध में  1 —— हु  थर क  TqT4  दन
 सट  —s

 क  a
 भा  है  ; च्े

 @)
 =a)

 तो  इस  सम्बन्ध में  सरकार  वधवा  सेनिक  प्राधिकारियों ने  कार्यवाही

 कहे ?

 उपमंत्री  मजीठिया  )  रानीखेत  छावनी  के  a  नर्क

 निवासियों
 से  यह ग्रम्यावेदन प्राप्त  हुमा  है  कि  उन्हें  संगीत  किया  जानें  वाला  पानी  भ्र पर्याप्त

 है

 ह
 सरकार

 ने  जल
 संभरण

 कौर  जल  वितरण  की  स्थिति  को  सुघारने  के  लिये  धन  १
 ५१

 दें  एक  योज़ना  मंजूर  की  थी
 |  उसे  Rey!  में  कार्यान्वित किया  गया  ।  उस  पर  कुल  २.  १३

 क  नाख  रुपये  खर्च  किये  गये  थे  ।
 परन्तु  क्योंकि  उस  योजना  को  मंजूरी  के  बाद  वहां  की  जनसंरू

 बहुत  aw  बढ़  गयी  है
 ।

 इसलिये  वहां  के  जल  संभरण  की  स्थिति  को  सुघारने  के  get
 पर

 अब
 ह फिर

 से  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 क

 त०  ao  बिगुल राव  :  क्या  यह  सच  है  कि  जब
 संभरण  की  स्थिति  को  सुधारने  के  सिये

 प्रहित न्न्क्त
 पाइप  लाइन  डाली

 गयी
 परन्तु

 उसे
 हाल  ही  में

 हटा
 दिया  गया  है  ?

 क
 सरदार  मजीठिया  मझे  इस  के  ब।र  में  तो  पता  नहीं

 दि  ं  आ  कुछ  समय  पूर्व  स्थिति

 मधु  रने  के  लिये  एक  अतिरिक्त  टंकी  लगाई  गई  थी  ।  थ
 व

 mut  महोदय  :  क्या  उसे  हटा  दिया  गया  है
 ?

 सरदार  मारोठिया  :  जी  वह  तक  लगी हुई  है  ।

 fat
 च०  qo.  पांडे  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  वर्तमान न

 टंकी

 से

 गत
 वर्ष  असैनिक

 faarfa तयों को को  ३५,०००  गलन  पानी  प्रतिदिन  संगीत  किया  जाता  परन्तु इस  घटा  कर

 में  पूछना  चाहता हं  कि  इस  वर्ष  पानी की  कम  क्यों २५,०००  गैलन  कर  दिया  गया  है
 ?

 ि
 क

 दी
 गयी  है

 ?
 >

 ए
 सरदार  मजीठिया  इनमें  से  एक  संयंत्र  में  कुछ  खराबी हो  गयी  थी  ।  टंकी

 थी  ait  उसके  परिणामस्वरूप  जल  संभरण पर  प्रतिबन्ध लगा  दिया  गया  था  जात  तब

 नलों  Wafaal  दोनों  पर  लाग  था  ।

 भक्त  ददन :  माननीय  मंत्री  जी  बतलाया कि  अधिक  पानी  a4 8 a | - में

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  जानना  चाहता  कि  उनको  कब  तक  उम्मीद  है  कि  ज्यादा  प
 पानी

 मल  जायेगा  ?

 ध

 मजीठिया :  वास्तव  में  इस  छावनी  में  aye  अधिक  पानी  संभरित  करता  RAT
 क  जटिल  समस्या है  |  हमने  इस  बारे  में  भारतीय  भतत्वीय

 Sage  तें  परसता  जागा  दे  गौर
 वे  उस  स्थान  का  विस्तृत  सर्वेक्षण  PEYET मं
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 pes  उस  स्थान का  निरीक्षण भी  किया  है  ।

 हैं  क्योंकि  उससे  पहले  वे  अन्य  कार्यों  में  व्यस्त  ह  ।  हमें  जब  तक  उनसे  विशेषज्ञ  परा  प

 हम  छावनी में  ate  अ्रधिक  जल  संभरण  नहीं  कर  सकते
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 समजी छि या  :  safe  मेने  बताया है
 यह  ए

 गोत  है  कौर  इसके

 सम्  हिप्स  में  कुछ  भी  नहीं  कर  सकता
 ।

 हम
 उपाय

 सोच  लिये  विशेषज्ञ
 इ  की  ग्रावइ्यकता है  |  सिंचाई  atte  विद्युत  मंत्रालय  से  तो  हमें  परामर्श

 fa

 ।

 :  edie  सवाल  विभाग  का  भी  परामर्दा  प्राप्त  करना  चाहते

 के  बिना  मैं  कुछ  भी  नहीं  कर  सकता  |

 क
 रुपौला  में  इस्पात  का  उत्पादन

 हिने

 T#axo
 ०.

 सूप कार  or  इस्पात  corr  चार  e 4 al
 .  यह  बताने ने  की  कृपा  करेंगे

 कि  ग

 न  एक  टन
 इस्पात  के  उत्पादन रूरकेला  इस्पात  कारखाने में  एल०  डी० प्रक्रिया के  अधीन

 पर कि  arr  खर्च  ar  जाता है  ate
 ह  क

 यह  खर्च  भिलाई  ae  दुर्गापुर के  इस्पात  कारखानों में  एक  टन  के  उत्पाद दन  पर  जाने
 खच  की  तुलना  में  कसा  है

 ?

 क्

 *)  क

 लान शर  इंधन  मंत्री के  सभा सचिव  गजेन्द्र ware  :

 परामर्शदाताग्रो ंने  ७  aire  परोल  ये  समय  पार  य  मे  हवाले

 ्  दिया  था  ।
 सभी  में  पूजीगत  कच्ची  सामग्री  की  कीमतों

 द  a

 a  खर्चो  के  सम्बन्ध  में  प्लग  wan  ग्रनुमान  दिये  गये  हैं
 ।  ऐसी  स्थिति में  उनके
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 खर्चों  की  ठीक  ठीक  तुलना  करना  बड़ा  कठिन  है  ।

 लोहा  तौर  इस्पात  हिन्दुस्तान  सटी  ल  प्राइ  वे

 ह  लिमिटेड  के  परामर्श  से  इन  प्राक्कलनों  पुनरीक्षण कर  रहा  है  ताकि  उन्हें  एक
 सामान्य

 घार
 _  पर

 तैयार  किया  जा
 सके

 ate  पूंजीगत  वस्तुओं  कौर  कच्ची  सामग्री  पर  वाले  खर्चों  में
 ह

 ne .  परिवर्तनों  को  भी  ध्यान  में  जा  सके  |

 द
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 ११७  रुपये  प्रति टन

 डी०  स्टील  गे ण  एल  टीप्

 बलाई
 प ्oa  Wi  i}  १२  रुपय  ह गोपन  हथ  स्टील  भट्टी में

 14.0

 कपूर  :  डुप्लेक्स  स्टील
 १0  ि

 fat  सूप कार  :.  क्योंकि  एल०  डी०  प्रक्रिया के  प्राविष्कारकों  का
 यह

 कहना  है  कि  इस
 या  के

 अधीन  संयंत्र  की  स्थापना  का  खर्च  कौर  उसका  उत्पादन  खर्च  खुली  भट्टी  प्रक्रिया
 के

 खर्चों
 की  तुलना  में  बहुत  कम  है  क्या  सरकार  भविष्य  में  जब  इन  कारखानों  का  विस्तार  करेगी

 या  जब  अतिरिकत संयंत्र  उस  समय  इस  एल०  डी०  प्रक्रिया  को  ही  अपनाने का  विचार

 खती  है  ?

 खान  प्रो  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  इस  देश  में  पहली  बार
 अपनाये

 रही इस  एल०  डी०
 प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  हुये  भ्रनुभव  के  पर

 ह  उठाने

 ना  प्रयत्न  करेंगे
 ।  यदि  हमें  यह  नाव  हश्र  कि  ठस  offs  at
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 ——_—_.__-__—  वाण  hiatal  al

 ft
 में

 मूल
 tts  क



 ROKR  मौखिक  उत्तर  ३  १६५८

 पूंजीगत  वस्तुओं  पर  व्यय  भी  कम  जाता  है  तो  हम  निश्चय  ही  इसे  झ्रपनायेंगे  ;  वह  प्रक्रिया देश

 के  हित  में  लाभकारी  सिद्ध  होगी  ।

 fat  अजीत  सिह  सरहदी  :  क्या
 यह

 सच
 है

 कि  धनबाद  की  धातुविज्ञान  सम्बन्धी  प्रयोग

 शाला
 ने

 सभी
 इस्पात  कारखानों  में  एल०  डी०

 प्रक्रिया  अपनाने  की  सलाह दी  है
 ?

 fara  स्वर्ण  सिह  मैं  समझता  हुं  कि  माननीय  सदस्य  का  तात्या  जमशेदपुर  की

 विज्ञान  सम्बन्धी  प्रयोगशाला  से  है  ।

 fat  जीत  सिह  सरहदी  :  जमशेदपुर  की  प्रयोगशाला  ।

 सरदार  स्वर्ण  fag  :
 वे  वहां पर  प्रयोग  ह

 a  a
 ',  उनका मत  भी  एल ०  डी

 ०  प्रकिया

 के  पक्ष  में  ही  है  ।

 fait  बासप्पा  :  क्या  यह  एल०  डी०  प्रक्रिया  किसी  wea  स्थान  पर  भी  इस्पात  निर्माण  कार्य

 कें  अपनायी  जाती  है  ।

 श्रेय  महोदय  :  क्या  संसार  के  अन्य  देशों  में  ?

 ली  बासप्पा  :  हां  ।

 स्वर्ण  fag:  उपलब्ध  जानकारी के  अनुसार यह  प्रक्रिया  संसार के  बहुत  से  देशों

 में  अपनायी जाती  कौर यह  कहा  जाता  है  कि  इस  प्रक्रिया से  संसार में  लगभग  ८०  लाख से

 १००  लाख  टन  प्रति  वर्ष  तक  इस्पात  तैयार  किया  जाता  है  |

 श्री  मुरारका  :  माननीय  सभा सचिव  ने  यह  बताया  है  कि  इस  एल ०  डी०  प्रक्रिया  से  तैयार

 किये  जाने  वाले  इस्पात  पर  लगभग  és  रुपये  प्रति टन  खर्च  जाता है  ।  इस  बात  को ध्यान में

 रखते हुये  कि  चूने  का  पत्थर अब  सतना  जो  कि  रूरकेला  परियोजना  से  ५००  मील  को  दूरी पर

 कराया  क्या  एल०  डी०  प्रक्रिया से  उत्पादन  का  खे बढ़  कौर यदि  तो  कितना  ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह  :  मैं  समझता हूं  कि  मेरे  माननीय  सभासचिव
 ने  यह  weet

 प्रकार  से  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  ये  प्राक्कलन  तो  केवल  खर्चे के  संकेत  मात्र  वे  वास्तविक

 प्राक्कलन  नहीं  उन्होंने  यह  भी  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  वास्तविक  खर्चे  बहुत  से  कारणों  पर

 निर्भर  करता  है  |  प्रत्येक  प्रतिवेदन  में  कच्ची  सामग्री  की  जल  तथा  विद्युत  पर  भराने  वाले

 खर्चों  के  सम्बन्ध  में  अन मान चय  दिये  गये  हूँ  ।  उन  सभी  में  अ्रनुमानित  अवक्षयण  व्यय  भी  दिये  गये

 तो  भी  अवक्षयण  की  दरों  wit  अवक्षयण  व्यय  का  हिसाब  लगाने  के  तरीकों  में  भी  अन्तर

 किसी  एक  मामले  में  कोई  एक  व्यय  अवक्षयण  व्यय में  डाला  जाता  है  तो  दूसरे  मामले

 में  चली  व्यय  निर्माण-व्यय के  अंतगर्त  डाला  जाता  रोक  फिर  एक  विभाग से  दूसरे  विभाग

 में  खर्च  स्थानान्तरित  करने  के  सम्बन्ध में  भी  अन्तर  है  ।

 कच्ची  सामग्री  की  कीमतों  के  सम्बन्ध  में
 भी

 कुछ  एक  मनाने  लगाये  गये  परन्तु  यदि

 किन्हीं  वैध  कारणों  से  इस  कोयले  अपनी  कीमतें  लगायें  या  किराये  भाड़े  के  अपने  दर

 तो  उसका  निर्णय  ही  प्राक्कलन  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  मैं  समझता  श्री  मुरारका  का  प्रदान  यह  है
 :

 यह  बताया  गया

 है  कि  उसके  उत्पादन  पर  €८  रुपये
 a  ee  aires  सभ

 |
 क्या

 इस
 खर्चे  का  हिसाब  लगाते  समय

 मूल  अंग्रेजी  म
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 चूने  के  पत्थर  की  उपलब्धि  के  स्थान  को  ध्यान  में  रखा  गया  था
 ।  क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा

 गया  था  कि  चूने  का  पत्थर  ५००  मील  की  दूरी  से  प्राप्त करना  होगा  ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह  :.  यह  हिसाब  तो  कारखाने  के  स्थान  पर  चूने  के  पत्थर  की  कीमत  को

 ध्यान  में  रख  कर  लगाया  गया  था  ग्रोवर  भाड़े  का  भी  मोटे  तौर  हिसाब  लगा  लिया  गया  था  ।

 महोदय  set  यह  है  कि  यदि  चूने  का  पत्थर  ५००  मील  की  दूरी  से  लाना  पड़ा

 तो  उस से  खच  पर  क्या  असर  पढ़ेगा  ?

 स्वर्ण  सिंह :  यह  तो  स्पष्ट है  कि  जितनी  दूरी  से  सामान  लाया  उतना ही

 द  बढ़  परन्तु  मेरा  निवेदन यह  है  कि  न  ही  केवल  चूने  के  पत्थर  के  सम्बन्ध  अपितु

 अन्य  कच्ची  जैसे  कि  कोयले के  सम्बन्ध  में  भी  खच  का  हिसाब  लगाते  समय  किसी

 यदि विशेष  कोयला  खान  से  उपलब्ध  होने  वाले  कोयले  की  कीमत  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।

 उन्हें  बदल  दिया  जाये  तो  लागत  में  भी  फ़र्क  श्राजायेंगा ।

 महोदय  :
 इस  बात  से

 तो  कोई  इनकार नहीं  करता  ।  परन्तु  वास्तव में  वे  पूछना

 यह  चाहते  हैं  कि  क्योंकि  चूने  का  पत्थर  वहां  पर  नजदीक  से  नहीं  उसे  ५००  मील  की  दूरी

 से  वहां  पर  लाने  में  बचें  कितना  बढ़  जायेगा  ?

 fara  स्वर्ण
 कस् ६

 वास्तव  में  मूल  प्राक्कलन  में  किसी  विशेष  स्थान  से  चूने के  पत्थर

 प्राक्कलन की  कीमत  का  हिसाब  नहीं  गया  था  ।  उनके  ब्योरे भी  तैयार  नहीं  किये  गये  थे  ।

 में  तो  केवल  यही  बताया  गया  है  कि  यदि  चूने  का  पत्थर  कौर  अरन्य  कच्ची  सामग्री  का  रखाने  में  ही

 उपलब्ध  हो  तो  उन  पर  कितना  खं  आयेगा  |

 श्री  रंगा  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  हिन्दुस्तान स्टील  वैसे  से  इस  बारे  में  प्रावकलन

 तैयार  करने  के  लिये  कहा  गया  है
 ?  हम  उन  पर  निर्भर  क्यों  नहीं  करते  ate  उसके लिये  प्रतीक्षा

 क्यों  नहीं कर  लेते  ?

 स्वर्ण  सिह  यह  तो  केवल  एक  सुझाव  है  |

 राजा  महेन्द्र  प्रताप
 :  मेरा  aire  प्रशन है  ।  यह  स्पष्ट कर  दिया  जाये

 कि  इस

 निधि  मण्डल के  art  से  हमें  खुशी  हुई  है
 ।

 महोदय
 माननीय

 मंत्री  इसे  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुके  है ं;

 बिदेशी  मुद्रा  का  राय  व्ययक  तैयार  करना

 कि

 थ्रो  त्रिदिव कुमार  चौधरी  :  क्या  fea  मंत्री  यह  बताने  am  करेंगे

 क्या
 देश  की  विदेशी  मुद्रा  की  प्राप्ति

 कौर
 उसके  खच  के  सम्बन्ध  में  वास्तविक  स्थिति

 का  विनिश्चय  करने  के  हेतु  वित्त  मंत्रालय  के  श्राधथधिक-कार्य  विभाग  wear  मंत्रालय  के  किसी  अरन्य

 सझ भि शाप  द्वारा  कोई  वारिक  श्रधवार्धिक  विदेशी  मुद्रा  संसाधन  राय  व्ययक  तैयार  किया

 जाता है  ;
 SR  a

 मूल
 अंग्रेजी  में

 176  (A)
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 वित्त  जो  कि  देश  की  विदेशी  मुद्रा  के  संसाधनों  का  प्रबन्ध  करता  शौर

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  जो  कि  देश  के  सरकारी  ग्रोवर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में

 देश  की  आयात  नीति  क  निर्णय  करती
 समन्वय

 उत्पन्न  करने  तरीका  है  ;

 क्या  आयात  की  जाने  वाली  sega  श्र  उनके  देशों के  सम्बन्ध  में  प्राथमिकता

 का  निर्णय  करने  के  लिये  कैबिनेट  स्तर
 मंत्रालय

 स्तर  पर  अथवा  योजना  आयोग  के  स्तर
 पर

 कोई  व्यवस्था  की  गई  है  ;  शौर

 यदि  तो  इसके  कौन  कौन  सदस्य  हैं  ?

 उपमंत्री  ब०  रह  :  हाँ  ।  aia  कार्य  विभाग  द्वारा

 श्रघंवारषिक  विदेशी  मुद्रा  राय  व्यय  रत यार  किया  जाता है
 ।

 विदेशी  मुद्रा  को  दृष्टि  में  रखते  हुये  झ्राथिक  ma  वाणिज्य  तथा  उद्योग

 मंत्रालय  कौर  योजना  आयोग  के  पारस्परिक  परामर्श  से  ही  वाणिज्यिक  निर्यात  की  नीति  निर्धारित

 की  जाती है  ।

 ate  योजना  आयोग के  प्रतिनिधियो ंके  पहले  अधिकारियों

 के  स्तर  पर  रोक  फिर  योजना  आयोग  के  स्तर  अन्त विभागीय  बैठकों  में  प्राथमिकताएं  पर

 विचार  किया  जाता  है  ।  भ्रान्ति  निर्णय  कैबिनेट  स्तर  पर  किया  जाता  है  |

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  क्या  विदेशी  मुद्रा  के  आवंटन  के  सम्बन्ध
 में  कोई

 सिद्धान्त

 निर्धारित  कियाਂ  गया  है  ताकि  क्रम  अ्रावश्यक  वस्तु भ्र ों  को  विदेशी  विदेशी

 आर्ट  नाइलैन  तथा  ऐसे  ही  area  प्रकार  के  विलास  अधिक  आवश्यक

 कौर  औषधियाँ  तथा  औद्योगिक  कच्चे  के  मुकाबले  प्राथमिकता  न  मिल  सके  ?

 श्री  ब०  To  भगत  :  हां  |

 श्री  त्रिदिव  कुतार  चौधरी  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  वे  सिद्धान्त  कया  कया  हैं  ?

 श्री  ब०
 रह  वर्तमान  योजना  के  म्रधीन  औद्योगिक  wes  व्यवस्था  के  बनाये  रखने

 के  लिये  झ्रावश्यक  वस्तुभ्नों  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  फिर  उन  वस्तुभ्नों को  भी

 प्राथमिकता  दी  जाती है  जिन्हें  खरीदने  के  लिये  हम  बाध्य  हम  संविधान  बद्ध  हैं  उदाहरणार्थ

 हमें  बर्मा  से  चावल  खरीदना है  ।
 फिर  परियोजनाश्रों  को  भी  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 अन्य  को  अत्याधिक  निम्न  प्राथमिकता  दी  जाती  ।  इनके  सुनिश्चित  सिद्धान्त

 है  ।

 श्री राम  नाथन  विदेशी
 मुद्रा  सम्बन्धी  ary  व्यय  तैयार  करते  समय  कया

 वित्त
 मंत्रालय  wea  मंत्रालयों  की  मांगों  को  भी  ध्यान  में  रखता  है  कि  वह  वैसे  ही  तदर्थ

 राय  व्ययक  तैयार  कर  लेता  है  ?

 प्रिय  इन
 सिद्धान्तों  का  चार  विभिन्न  मंत्रालयों  से  सम्बन्ध  है

 ।  जहां तक

 चावल
 का  सम्बन्ध

 वह
 तो

 खाद्य  मंत्रालय  के  अ्रधीन  जहां  तक  कच्चे  सामान का  सम्बन्ध

 यह
 वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्रालय  के  श्रधीन  है  ।  मैं  हैरान हूं  कि  जिस  चीज को  मेरे  जैसा

 एक  साधारण  व्यक्ति  समझ
 सकता  है  वह  एक  उद्योगपति की  समझ  में  नहीं

 तरा
 रही  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :

 विलास  वस्तुओं  के
 रायात

 के
 सम्बन्ध

 में  किस  आधार पर
 frig  किया  जाता है

 ?

 fat  ह०  अराज
 कल  विलास  वस्तुओं  का  आयात  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 परन्तु  जैसा  कि  मैंने  बताया  यदि  इस  प्रकार  की  ae  के  लिये  हमारे  पास  धन  उपलब्ध

 तब  हम  कभी कभी  उनके  आयात  के  दिन  पर  विचार  कर  लेते  उनका  आयात  नहीं  किया

 जाता  ॥

 श्री  फीरोज  गांघी  :  PERG—NS  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई  के  बाद  किस  प्राथमिकता

 arc  किस  प्रयोजन  के  लिये  किये  गये  थ े? के  भ्रमित  ज़ाहिर  से  घोड़े  किये  गये  थे  ।

 श्री  र०  भगत  :.  इस  के  लिय  मुझ  पूर्वे  सुचना  की  झ्रावइ्यकतां है  ।

 श्री  हेडा
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  कई  बार  हमें  श्रपन  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिये
 बाध्य  हो  कर

 बाहर से  कई  का  आयात  करना  पड़ता  है
 ?

 tae  महोदय :  उन्होंन चार  सिद्धातों  का  उल्लेख  करते  हुये  यह  बता  दिया  है  कि  हमें

 अन्य  देशों  से  किय  हुये  करारों  के  अधीन  कुछ  एक  वस्तुआ्रों  का  करना  पड़ता है  ।

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  क्या  में  यह  समझूं कि  नाइलौन  व  सिल्क  शौर

 विदेशी
 शराब  ar  arma  बिल्कुल  बंद  कर  दिया  गया  है

 ?

 श्री ब०  र०  भगत  में  उस  बात  का  दावा  नहीं  करता  कि  इस  भ्र वधि  में  बाहर  से  इस

 प्रकार की  कोई  भी  वस्तु  नहीं  मंगाई थी  ।  परन्तु  हमारी  नीति  ऐसी  है

 tae  महोदय :.  माननीय  मंत्री  ने  यह  तो  नहीं  कहा  है  कि  उनका  प्रख्यात  बिल्कुल  बन्द

 कर  दिया  गया  है  ।  उनका  यह  कहना  है  कि  सभी  वस्तु प्र ों  को  उनके  क्रम  के  अ्रनुसार  प्राथमिकता

 दी  जाती है  ।  जब  कोई  राशि  उपलब्ध  होती  है  तो  वे  वस्तुयें  भी  खरीद  ली  जाती  हैं
 ?

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  उन्होंने  कहा  है  कि  जहां  तक  विलास  सामग्री  का  सम्बन्ध

 आयात  बन्द  कर  दिया गया  है  ।

 शी  qo  र०  हम  किसी  भी  विलास  वस्तु  के  mata की  अनुमति  नहीं

 देते  ।

 शी  त्रिदिव  कुमार  चौधरी :.  माननीय  मंत्री  का  यह  कथन  है  कि  वे  उन्होंने  किसी

 भी  प्रकार
 की

 विलास  वस्तु भ्र ों  के  आयात
 की

 भ्र नुम ति  नहीं
 दी

 है
 ।  उन्हें यह  बात  कहने

 से  पहले

 इस  बात  की  जांच  कर  लेनी  चाहिये  थी  कि  क्या  बाहर से  ऐसी  वस्तुयें  ग्रा  रही  हैं  या  नही ं।

 श्री  qo  र०  अलग  वस्तुश्प्रों के सम्बन्ध के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  वाणिज्य तथा  उद्योग

 मंत्रालय  से  पूछे  जाने  चाहिये  «० ५ मन  तो  इस  सम्बन्ध  में  सामान्य  नीति  बता  दी  है  ।

 भारतीय  लेखकों  का  प्रतिलिप्यघिकारਂ

 1८५६
 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 ‘Lat  भोगो  भाई  :

 क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  और  सांस्कृतिक  ata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  लेखकों  की  रचनाओं  का  रूस  में  अनुवाद  किया

 जा  रहा

 मूल  अंग्रेजी  में

 ‘Copy  rights.
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 (@)  क्या  अत्  भी  सच  है  fe  इस  प्रकार  के  अनुवाद  भारतीय  लेखकों  से  अनुमति

 लिये  बिना  ही  किये  जाते  रहे  हे  ate  aa  भी  किये  जा  रहे  हैं  ;  ak

 यदि  तो  भारतीय  लेखकों  के  प्रतिलिप्यषघिकार  की  रक्षा  करने  के  लिये  क्या

 क्या  उपाय  किये  जा

 गवेषणा  at  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  gata  श्र

 जी

 क्योंकि  रूस  किसी  भी  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिलिप्यधघिकार  ग्र भि समय  का  सदस्य  नहीं

 इसलिये  भारतीय  रचनाकरों  का  रूस  में  कोई  भी  प्रतिलिप्यधिकार  नहीं  ऐसी

 स्थिति  में  हमारी  सरकार  कोई  भी  कार्यवाही  नहीं  कर  सकती  परन् तुनकी  विभिन्न  लेखक

 गत  रूप  से  कार्यवाही  कर  सकते  a  ।  वे  भारत  में  उस  पुस्तक  के  विक्रेता  के  विरुद्ध

 कोई  भी  फौजदारी  azar  दीवानी  मुकदमा  चला  सकते  हू  अथवा  वे  सरकार  से  प्रार्थना  कर
 चल

 सकते  हैं  कि  वह  उस  प्रकार  की  पुस्तकों  की  प्रतियों  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दें  ।

 aa  वे  न्यायालय  से  भारत  में  उन  पुस्तकों  की  बिक्री  के  विरुद्ध  एक  आदेश  भी  प्राप्त  कर

 अ सकते  त्  ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  भारतीय  लेखकों  की  कितनी  पुस्तकों  का  अभी  तक  रूस  में

 अनुवाद  किया  जा  चुका

 धी  हुमा यू नू  कबीर  :  इसके  लिये  मझे  पूर्व  सुचना  की  ग्रा वश्य कता  है
 ।

 श्री  हेम  बरुआ  :  क्या  रूस  में  महाभारत  कौर  कालीदास  की  रचनायों  के  अनुवाद

 करने  के  लिये  कोई  राय  ली

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :.  जहां  तक  महाभारत  श्र  कालीदास  की  रचनाकरों  का  सम्बन्ध

 उनके  लिये  रायल्टी  का  कोई  seq  उत्पन्न  ही  नहीं  होता

 सीमा  सुरक्षा  सेना  के  लिये  राइन

 Faya,  थी  पदम  देव
 कया  गृह-कार्य

 मंत्री  €  gays  के  श्रतारांकित  प्रत  संख्या

 ३६९०  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सीमा  सुरक्षा  सेना  को  मुश्त  नादान  देने  की  योजना  की  जांच  इस  बीच

 पुरी कर  ली  गई  2;

 यदि  तो  यह  कब  तक  पूरी  कर  ली  जायेगी  ;  ate

 यह  योजना  कब  कार्यान्वित  की  जायेंगी ?

 गाह-मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  इस  मामले  में  श्रमी  इस  आशय

 से  जांच
 जारी  है  कि  जहां  तक  हो  सके  सभी  राज्यों  की  बार्डर  सिक्यूरिटी  फोर्स  का  इंतजाम

 एक  सा

 इस  जांच  में  ol  कुछ  समय  कौर  लगेगा  ।
 es

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 फिलहाल  यह  सवाल  नहीं  उठता ।

 fat  पदम  देव  :  उत्तर  हिन्दी  में  भी  दिये  जायें  ।

 दिया  महोदय  :  जी  att

 उतर  हिन्दी  में  भी  पढ़ा

 श्री  पदम  देव  :  माननीय  मंत्री  जी  को  यह  मालूम  है  कि  यह  स्कीम  कोई  चार  साल

 से  चालू  कौर  उनको  यह  भी  मालूम  है  कि  हिमाचल  खास  तौर पर  तिब्बत  बार्डर

 | क में  लस  वालों  को  एक  महीने  का  खर्च  कम  से  कम  ०  रुपये  HATA  का  पड़ता  है  ।

 उतना  उनको  कम्पेन्सेटरी  एलाउंस  भी  नहीं  मिलता  i
 चार  महीने  ट्रेवल  मागं  खुला  रहता

 बाकी  बन्द  रहता  है  कौर  जाड़ा  भी  यहां  पर  बहुत  होता  है  ।  एसी  स्थिति  में  सरकार

 कब  तक  इस  स्कीम  को  पुरा  करने  के  बारे  में  सोचती  रहेगी  ।

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  :  उम्मीद  है  कि  चन्द  महीनों  में  मामला  फैसला

 हो  जायेगा  ।

 श्री  भक्त  दर्शन :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सीमांत  के  बारे  में  जो  यह  पूछताछ

 की  जा  रही  है  यह  केवल  हिमाचल  प्रदेश  के  तिब्बत  सीमान्त  पर  ही  की  जा  रही  है  या  कि

 कौर  जितना  सीमान्त  प्रदेश  है  उसके  बारे  में  भी  जांच  पड़ताल  की  जा  रही

 पंडित  गो०  पन्त  बार  एरिया  में  जो  पुलिस  रहती  है  उसे  बारे  में  विचार

 हो  रहा  सवाल  यह  है  कि  जिनको  इस  वक्‍त  २४५  रुपया  महावीर  एलाउंस  मिलता  है

 उसके  बदले  में  उनको  वहां  ware  ate  दूसरी  चीजें  जैसी  कि  आर्मी  में  दी  जाती  हैं  दी

 जायें  या  यदि  एलाउंस  कायम  रखा  जाये  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  श्रीमती  मेरे  प्रदान  का  यह  उद्देश्य  था  कि  क्या  इस  तरह  की  कठिनाइयों के

 बारे  में  गवर्नमेंट  के  पास  शिकायतें  केवल  हिमाचल  प्रदेश  से  ही  मिली  हैं  था  उत्तर  प्रदेश  के

 तिब्बती  सीमावर्ती  इलाकों  या  श्र  इलाकों  से  भी  मिली हैँ  श्र  क्या  वहां  के  बारे  में  भी  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।

 पंडित  गो०  पन्त  we  तो  जेनरली  देखा  जा  रहा  हूँ  कि  जितने  बार्डर

 एरियाज  वहां  एक  यूनिफ़ार्म  रेट  हो  ।  इसी  लिए  टाइम  लग  रहा  है  ।

 झगर ताला  में  पोलीटेक्निक  इंस्टीट्यूट

 श्री  बांग शि  कया  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सास्कृतिक-कायम  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 ~
 क्या  ag  सच  है  कि  में  भारत  सरकार  क्वारा  डिप्लोमा

 क्रम  के  लिये  एक  पोलीटेक्निक  इन्स्टीट्यूट  स्थापित  किया  गया

 merry 2 fat छेਂ  fsa
 Oat  |  हि  ह (a)  यदि  तो  उसमें  कितने  स्थान  शौर



 Reva  मौखिक  उत्तर  &  ||  सं  नम्बर  Reus

 उनमें  से  अनुसूचित  अनुसूचित  जातियों  तथा  प्रत्य  पिछड़ें

 वर्गों  के  उम्मीदवारों  के  लिये  कितने  स्थान  सुरक्षित

 {  ग्रगरताला गवेषणा  श्र  सांस्कृतिक  काय  मंत्री  हुमायूँ
 :  \

 में  पोलीटेक्निक  त्रिपुरा  प्रशासन  द्वारा  स्थापित  किया  जा  रहा

 प्रारम्भ  में  ६०  उम्मीदवारों  को  प्रवेश  करने  का  विचार  इंस्टीट्यूशन  की

 पूर्णरूप  से  स्थापना  हो  जाने  के  पश्चात  प्रतिवर्ष  १२०  उम्मीदवार  लिये  जाया  करेंगे

 कुल  स्थानों  में  से  x4  प्रतिहत  स्थान  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  श्र  अनुसूचित

 जातियों  के  लोगों  के  लिये  सुरक्षित  ग्न्य  पिछड़े  वर्गों  के  लिये  कोई  स्थान  सुरक्षित

 नहीं

 श्री  बांगी  ठाकुर  :  क्या  सरकार  का  विचार  इस  इन्स्टीट्यूदान  में  उन  लोगों  के

 fad,  मैट्रिकुलेट  नहीं  है  ate  बेकारों  में  जिनकी  संख्या  सबसे  भ्रमित  कोई  जूनियर

 पाठयक्रम  लागू  करने  का

 गयी  हुमायूँ  कबीर  :  यह  प्रशन  पोलीटेक्निक  के  बारे  में  गर्त  अने पर कच्  का  प्रशन

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  बांगी  ठाकुर  :  बया  निकट  भविष्य  में  इन्स्टीट्मूदान  में  डिग्री  पाठ्य-क्रम
 जारी

 feat  जायेगा  |

 tet  हुमायूँ  कबीर  :  यह  पोलीटेक्निक  डिग्री  पाठ्य-क्रम  के  बारे  में  wt

 कोई  विचार  नहीं  किया  गया

 fait  ददारथदेव  क्या  श्रादिमजाति  के  छात्रों  निःशुल्क  प्रवेश  करने  का  कोई

 उपबन्ध  किया  गया  है  ?

 श्री  हमा यून  नਂ  केवल  उपबन्ध  ही  क्रिया  गया  है  अपितु  झ्रादिमजाति  के

 कुछ  छात्र  वास्तव  में  प्रवेश  भी  कर  लिये  गये  हैं

 कानपुर के  प्रायघ च्च्  कारखाने में  जांच  बोर्ड

 T¥ago,  श्री  स०  Ho  बुर्जों  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  कानपुर  फे  उग्रायुध  कारखाने में  ५०  इंच  वाली  yoo  टन  की  पिण्डकशाला

 की  हानि  का  पता  लगाने  के  लिये  एक  जांच  ate  नियुक्त  किया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  कया  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  गया  है  ?

 peace  उपमंत्री  :
 चूंकि  ५  इंच  वाले  (५०  इंच

 शलाका  जो  बार  मिल  श्राफ  asta
 कानपुर  द्वारा  खींचे  गये  थे  उनका  ठीक  हिसाब

 नहीं  दिखाया  गया  इस  कारण  उसकी  जांच  करने  के  लिये  एक  बोर्ड  स्थापित  किया

 गया

 अंग्रेजी  में



 ३  १६५८  मौखिक  उत्तर  RVs

 s
 जी  प्रतिवेदन  की  जांच  इस  समय  WAT  कारखाने  के  मह  निदेशक  द्वारा  की

 जा  रही

 श्री  स०  Ho  बनर्जी  :  ५०  टन  वाले  d.  के  पिष्डकशालाका  कितने  मूल्य  के
 थे

 ?

 पथरी  रघुरामेया  :  प्रतिवेदन  अभी  सरकार  के  पास  नहीं  पाया  इसकी  जांच  राय

 कारखाना  के  महानिदेशक  द्वारा  की  जा  रही  है  |  Wat  पता  चला  है  कि  बोर्ड  की  यह  उपपत्ति

 है  कि  कोई  हानि  नहीं  हुई  किसी  भी  ददा  में  अ्न्तर्गस्त  वस्तु ग्र ों  ar  मूल्य  मोटे  तौर  पर

 0,0 0 o8TT  मेंने  प्रभी  प्रतिवेदन  देखा  नहीं  वह  बाद  को  प्रस्तुत  किया  जायेगा  |

 श्री  स०  स०  बनर्जी  क्या  संभरण  महानिदेशक  अथवा  मंत्रालय  या  कोई  स्थानीय

 पदाधिकारी  इस  समिति  का  चेयरमेन  नियुक्त  किया  गया  ar?

 श्री रघु  रामया  :  सर्वे प्र बम  इसकी  करने  के  fat  एक  तथ्य-निर्धारण

 समिति  की  निरूपित  को  गई  थी  ।  वह  यह  निश्चय  नहीं  कर  सकी  कि  कुछ  हानि
 हुई

 पश्चात्  एक  प्रारम्भिक  जांच  बोर्ड  भी  स्थापित  किया  गया  था  ।  जिसका  मेंने

 प्रभी  उल्लेख  किया  यह  उसी  समिति  का  प्रतिवेदन  है  ।

 दिल्‍ली  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय छात्र  गृह

 प्र०  गे  देव

 ८६१८४  श्री  वाजपेयी  :

 इकबाल  fag
 :

 भया  वैज्ञानिक  गवेषणा  wit  सांस्कृतिक-कार्ये  मंत्री  १७  १९४५८  के  भ्र तारांकित

 प्रश्न  संख्या  १३३४  के  उत्तर कें  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्‍ली  में  विदेशी

 छात्रों  के  लिये  एक  श्रन्तर्राष्ट्रीय  छात्र  गह  की  स्थापना  करने  के  संबंध  में  श्री  कितनी

 प्रगति  की  गई  है  ?

 गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  gama  :  दिल्‍ली  में

 राष्ट्रीय  छात्र-गुहार  का  भवन  बनाने  का  काम  अभी  आरम्भ  नहीं  हुआ  है  किन्तु  २१

 १९५८  से  श्द्ल्ली  विश्वविद्यालय  के  निकट  क  किराये  के  मकान  में  सांस्कृतिक  कार्यों  ar

 भारतीय  परिषद  ढारा  एक  अस्थायी  श्रस्तर्राष्ट्रीय  छात्र-गृह  aren  कर  fear  गया  है
 ।

 प्री  प्र०  ग०  देव  :.  कया  दिल्‍ली  की  विदेशी  छात्र  संध्या  पथ-प्रदर्शन  समायोजन

 की  सदस्यों  की  जानकारी  की  दृष्टि  से  इसकी  शीघ्र  ही  स्थापना  की  आवश्यकता  महसुस

 करती

 fat  हुमायूँ  कबीर  :  यह  एक  अलग  प्रदान  है  किन्तु  जो  विदेशी  छात्र  यहां  ard

 हैं  उनमें  से  कुछ  के  लिये  हम  प्राच्य-पाट्यक्रम  की  व्यवस्था  करते  ट  |

 अलीगढ़  विश्वविद्यालय

 Sat  रघुनाथ  सिंह

 1८६४.  Lat  पु०  To  पटेल

 क्या  दिक्षा  मंशी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्रलीगढ़  विश्वविद्यालय  से

 तथा  अन्य  टेक्निकल  संस्था  के  कितने  लोग  या  तो  पकिस्तान  चले  गये  हैं  अथवा

 ay पिछले *  १०  fo  में  जिन्होंने
 पाकिस्तान  में  नौकरी

 कर  ली

 मूल  म्रंग्रेजी  में



 मोदी  उत्तर २१४५०  ३  gays

 दिक्षा  मंत्री  (sto  का०  ला०  विश्वविद्यालय  ने  बताया  है  कि

 विद्यालय  छोड़  देने  के  पश्चात  छात्रों  के  बारे में  यह  पता  लगाना  सम्भव  नहीं  होता  कि  वें

 कहां  जाते  हैँ  शरीर  क्या  करते  क्योंकि  बाद  में  वे  विश्विद्यालय  के  अनुशासन  के  ग्रन्थ

 नहीं  ्  ।  केलव  अप्रत्यक्ष  रूप  से  प्राधिकारी  sear  विश्वविद्यालय  के  geal  छात्रों

 के  बाद  के  जीवन  के  बारे  में  जान  सकते  हैं  जो  प्रमाणिक हो  भी  सकता  है  कौर  नहीं
 भी  ।

 विश्वविद्यालय के  PEXR—-KXY  कौर  १९५७-५८  के  लिये  दिये  गये  अ्रांकड़ों  से  पता  लगता

 है
 कि

 पिछले  दो  वर्षों  में  इंजीनियरिंग  के
 ५

 ate  ३  छात्र  कालेज  से  पास  होकर  पाकिस्तान
 गये

 aft  रघुनाथ  सिंह  इस  स्टेटमेंट के  देखने  से  जाहिर  होता  है  कि  दो  बरस
 के

 श्रीधर

 fas  पांच  atc  तीन  जिन्होंने  श्रलीगढ़  यूनिवर्सिटी  के  इंजीनियरिंग  कालेज  से

 रिंग
 पास

 किया  पाकिस्तान गए  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  दस  बरसों

 म  पाकिस्तान  जाने  वाले  स्टूडेंटस  की  संख्या  क्या  जिन्होंने  वहां  इंजीनियरिंग  भर  साइंस

 का  अध्ययन समाप्त  किया  था

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :.
 पू  निवासिनी  से  यह  पर्यापत  किया  गया  लेकिन  उस  के

 पास  इस  की  पुरी  जानकारी  नहीं  बात यह  है  कि  जब  तक  विद्यार्थी  यूनिवर्सिटी में  रहते

 तब  तक  तो  उन  के  बारे  में  ग  निवर्सिटी  में  पुरी  जानकारी  होती  लेकिन  जब  विद्यार्थी

 बाहर  चले  जाते  तो  प्रूनिवर्सिटी  को  उन  की  जानकारी  नहीं  रहती ।

 श्री  रघुनाथ  सिह  जिन  लोगों  को  वहां  अध्ययन  के  लिए  THT TUTTI  दिए  गए  उन

 में  से  कितने  लोग  हिन्दुस्तान  में  ह  कौर  कितने  लोग  हिन्दुस्तान  से  बाहर  चले  गए

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  इस  की  मुझे  ग्रहण  इत्तिला  चाहिए ।
 तब  में  पुरी  जांच

 करके  बाद  में  हाउस  को  इन्फर्मेशन दे  सकता  हूँ  ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह  क्या  सरकार  इस  बात  की  कोशिश  करेगी  कि  जो  लोग  सरकार
 से

 स्कालरशिप  पा  कर  अलीगढ़  यूनिवर्सिटी  में  इंजीनियरिंग  या  कौर  विषयों  में  ग्रध्ययन  कर

 के  परीक्षा  पास  वे  हिन्दुस्तान में  ही  रहें  ।

 डा०  बाण  ला०  श्रीमाली :  जी  यह  तो  साफ  जाहिर  है  कि  जिन  विद्यार्थियों  को  हम

 यह यहां  पढ़ाना  चाहते  पढ़ाते  जिन  पर  हम  खर्च  करना  चाहते  वे  यहां  ही

 एक  स्वाभाविक  बात  लेकिन  कुछ  लोग  ब।हर  जाते  हैं--खाली  पाकिस्तान  ही  बल्कि

 att  देशों  में  भी  बाहर  जातें  हैं  कौर  वहां  बस  जाते  उस  का  क्या  किया  जाय
 ?

 सेठ
 गोविन्द

 दास  :  मंत्री
 जी

 ने  कभी यह  कहा  कि  इन  दस  बरसों  में  कितने  विद्यार्थी

 पाकिस्तान गए
 इस  की

 कोई  पालिका  विश्वविद्यालय में  नहीं  परन्तु जो  लोग  यहां
 से  बाहर  चले  जाते  उन  की  तालिका  किसी  न  किसी  सरकारी  विभाग  में--विशेषकर  गृह

 मंत्रालय  में--रहती  है  |  क्या
 उस  के  पर  पता  लगाया  जा  सकता  है  कि  बस

 प्रकार

 के  feat  विद्यार्थी  इन  दस  ant  में  भारतवर्ष  से  पाकिस्तान  गए  हैं  ?

 डा०  का०  ला०  शिमाली  :
 सरकार  के  पास  इस  तरह  की  कोई  इत्तिला

 नहीं

 faa  ग्रंप्रेजी  में
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 teem  महोदय  :  उनके  पास  विस्तृत  sata  नहीं

 श्री  नाथ  पाई  माननीय  मंत्री  के  पास  ब्योरा  होगा  ।

 महोदय  उन्हें  इसके  बारे  में  अलग  परन  पूछना  चाहिये  कि  छात्रों  को

 feat  पारपत्र  दिये  गये  कौर  वे  छात्र  वही  होंग  जो  पाकिस्तान  जातें

 राजा  महेन्द्र  प्रताप  क्या  यह  सच  नहीं  कि  स्वतन्त्रता  में  भाग  लेनें  वाले  हमारे  बहुत

 से  कार्यकर्त्ताओं  को  इंग्लैण्ड  में  शिक्षा  मिली  थी  ?  इस  कारण  यदि  वे  पाकिस्तान  जाते

 तो वे  पकिस्तान  शर  भारत  में  मैत्री  स्थापित  इसमें  हानि  ही  क्या है  ?

 दिल्‍ली  में  विस्फोट

 ——

 पंडित  gto  ato  तिवारी  :

 श्री  दी०  च  शर्मा  :

 1८६५.  श्री  वाजपेयी  :

 |  सरदार  इक़बाल  fag  :

 Lat  रखना  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  दिल्ली  में  पिछले  तीन  महीनों  में  विस्फोटों  पटाख  ate

 की  घटनायें  हुई

 क्या  नये  कौर  पुरानें  विस्फोटों  में  कोई  संबंध  है  ;  शौर

 (7)  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 पूरी  जानकारी  बताने  वाला गह-फियों  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  दिखाये  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  2}

 चंकी  दो  मामलों  की  अभी  जांच  की  जा  रही  इस  प्रक्रम  पर  निश्चित

 रूप  से  कुछ  कह  सकना  सम्भव  नहीं  है  ।

 जैसाकि  १३  १९४५७  के  तारांकित  wer  संख्या  ८८  के  उसर  में  पहले

 ही  बताया  जा  चुका  पुलिस  में  एक
 विशेष

 दस्ता  संगठित  किया  गया  है  कौर  विस्फोटक

 पदार्थों  के  कब्जे
 पर

 रोक  लगाने  के  लिये  प्रभावपूर्ण  कार्यवाही
 की

 जा  रही  है
 ।

 ato  ato  तिवारी  :
 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  इतनी  सावधानी  रखें

 के  बावजूद  भी  दिल्‍ली में विस्फोट में  विस्फोट  हो  रहे  इन  विस्फोटों  को  रोकने  के  लिये
 श्रब

 तक  क्या

 कार्यवाही  की  गई

 श्री  दातार
 :  जैसा

 कि
 मैं  पहले  ही  कह  चुका  हैँ  एक  विशेष  दस्ते  की  नियुक्ति  की  गई

 है  जो  कार्य  कर  रहा

 पंडित
 ato  ना०  कया  इन  विस्फोटों  से  किसी  विदेशी  का  सम्बन्ध

 e?

 मूल  dat  में
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 श्री  दातार  मझे  इसकी  जानकारी  नहीं  ह ै?

 श्री  दी  ०  qo  शर्मा  इन  विस्फोटों को
 रोकने  लिये  पुनीत  का  जो  विशेष  दस्ता

 रखा  गया  है  उसमें  कितने  लोग

 1६.1]  दातार  इस  समय  मेरे  पास  इसके  आंकड़े  नहीं  है  ।

 श्री  तंगामणि
 :

 विवरण  से  पता  लगता  कि  तीन  विस्फोट  हुये  थे--एक  जून  म

 क्या  उन्हं wit
 दो

 जुलाई  में  शौर  २५  जन  के  विस्फोट
 की

 जांच  कभी  की  जा  रही

 विस्फोटों  के  बारे  में  कोई  नवीनतम  जानकारी  कौर  यदि  तो  क्या  कार्यवाही  की  गई

 श्री  दातार  जैसा कि  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूँ  कि  कुल  तीन  घटनायें  हुई  थीं
 '

 दो  के  बारे  में  जांच-पड़ताल की  जा  रही  एक  मामता  arava  के  were

 भरी  तंगामणि  किन्तु  बात  यह  है  कि  एक  मामले  की  my  जांच  की  जा  रही  है
 ।

 विवरण से  चलता  है  कि  विस्फोट  की  तीन  घटनायें  हुई  हैं  ।  पहला  विस्फोट  २४५  जन

 को  हमरा  जिसकी  oat  भी  जांच-पड़ताल  जारी
 है

 ।  क्या  जांच-पड़ताल  कछ  भाग  बढ़ी

 है  ate  कितने  लोग  गिरफ्तार  किये  गये

 श्री  दातार  प्रश्न  तीन  महीनों के  बारे में  है  कौर  मामले  की  जांच  पड़ताल  की  जा

 रही  है  क्योंकि  atte  art  जानकारी  मांगी  गई  है

 ee ee  ल  et

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 यूनेस्को  द्वारा

 1८४०.  श्री  अब्दुल  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  यूनेस्को  में  काम  पर  रखें  गये  भारतीय  राष्ट्रों  की  प्रतिकार

 संख्या

 काफी  कम

 vec  gy  तो  इस  मामले  में  सरकार  क्‍या  कार्यवाही  कर र
 रही  है

 ?

 frat  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली  जी

 यह  मसला  यूनेस्को से  उठाया  गया  है  ।

 विस्फोट-सह  मोटरोंਂ  की  कस्टम  से  निकासी  में  देर

 श्री
 न०

 राठ  मुनि स्वामी :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  यह  सच  है
 कि  १९५८

 से  पहले  बैध  लाइसेंसों  के  अधीन  आयात  की  गई
 विस्फोट-सह  मोटरों  को  कस्टम

 ater  hat
 ने  रोक  लिया

 था
 ;

 sa

 मल  झ्र  ग्रेजी  मे

 tExplosion  Proof  Motors
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 क्या  इन  मोटरों  को  छोड़  देने  के  लिये  सरकार  से  कोई  अभ्यावेदन  किये  गये  हैं  ;

 कौर

 यदि
 तो

 उनके  कया  परिणाम  हुये  हैं

 उपमंत्री  ब०  to  :  जी  नहीं  ।  भेजा  gar  मोटरों  का  कुछ  माल

 बम्बई  भ्र  मद्रास  में  रोक  लिया  गया  था  क्योंकि  यह  ख्याल  था  कि  इनका  आयात  जिन  लाइसेंसों  के

 मातहत  किया  गया  है  वह  झै प्र वध  थे  ।

 कुछ  mara  करने  वालों  ने  भ्र भ्या वेदन  किये थे  ।

 कौर  निर्यात
 के  मुख्य  नियंत्रक  के  परामर्श  से  इन  ्रभ्यावेदनों  पर  विचार  किया

 गया  बम्बई  तथा  मद्रास  के  कस्टम  अधिकारियों  को  आवश्यक  हिदायतें  दे  दी  गई  थीं  ।  इन

 हिदायतों  के  आधार  पर  बम्बई  में  रोके  गये  €  ५  लदानों में  से  €  १  के  बारे  में  न्याय-निर्णयन की  कार्य

 वाही  पूरी  हो  चुकी  है
 ।  मद्रास के  मामलों  में  जिनकी  संख्या  २४  शीघ्र  अन्तिम  निर्णय  हो  जाने

 की  ar है  |

 नेपाली  प्रतिरक्षा  शिष्टमंडल  का  दौरा

 शी  विभूति  fat  :
 T*EXR,

 f  श्री  वाजपेयी :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेपाल  के  प्रधान  सेनापति  की  अध्यक्षता  में  नेपाल  के  जिस  प्रतिरक्षा  दिष्टमण्डल  ने

 हाल  में  भारत  का  दौरा  किया  था  वह  यहां  कितने  दिन  रहा  ;  भर

 वह  किन-किन  स्थानों  पर  गया  ?

 उपमंत्री  :  १३  से  २४  १९४५८  तक--

 दिन ।

 भाखड़ा-नंगल  ौर  देहरादून  |

 भारतीय  नृत्यों  को  उड़ीसा  तथा  अन्य  शैलियों

 1*८५२.  श्री  बे०  च०  सलिक  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  संस्कृत  तिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारतीय  नृत्यों  की  उड़ीसी  तथा  अन्य  शैलियों  को  शास्त्रीय  नृत्यों  के  रूप  में

 मान्यता  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  इनका  अध्ययन  करने  परौ  मान्यता  की  शर्तें  प्रदान  करनें  के  लिये

 संगीत  नाटक  अकादमी ने  कोई  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  की  है  ;  कौर

 क्या  इस  विशेषज्ञ समिति  ने  (१)  भारत  (२)  (३)  मणिपुरी

 are  (४)  कत्थक  नृत्यों  की  शास्त्रीय  नृत्यों  के  रूप  में  मान्यता  की  वैधता
 की

 भी  जांच  की  है  या

 करेगी  ;  कौर

 (7)
 of= पा  तो  इस  मामले

 में  क्या  निर्णय  किया
 गया

 है
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 गवेषणा  शर  सांस्कृतिक-कायम  मंत्री  हनुमान

 जी  नहीं  ।  जिन  चार  शास्त्री  ी  शि  Nat गख़तलत्य ठा 37 लियों  को  मान्यता  दी  जा  चूकी  है  उनसे  इस

 विशेषज्ञ  समिति  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  होगा  ।

 vet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 विश्वविद्यालय  श्रमदान  बायो ग

 थी  ही०  ना०  मिर्ज़ा
 कद

 ्
 श्री  ati  घोषाल

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विश्वविद्यालय  अनुदान  अ्रायोग  ने  पश्चिमी  बंगाल  के  सम्बद्ध  कालेजों  को  तक

 वास्तव  में  कितनी  राशि  ग्रावं टित  की  atk  दी  है

 क्या  विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  झ्रायोग  द्वारा  दी  जा  चुकी  राशियों  का  उपयोग  करने

 में  इन
 कालेजों

 को

 होने  वाली  प्राविधिक
 व

 अन्य  कठिनाइयों

 को

 हर  करते  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की जा  रही है  ;

 क्या  aa  द्वारा  मंजूर  की  गई  लेकिन  इस  प्रकार  की  कठिनाइयों  के  कारण  कलेजों

 द्वारा  वित्तीय  ay  के  भीतर  न  ली  गयी  राशियां  पुनः  श्रायोग  को  व्यपगत  हो  जायेंगी
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का ०  Ato  विश्वविद्यालय  श्रमदान  आयोग  ने

 कलकत्ता  विश्वविद्यालय  को  इस  प्रयोजन  के  लिये  ४,  ४३,०००  रुपये  दिये हैं  |

 जी  a

 seq  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 अत्यावश्यक  सेवाओं  में  हड़तालें

 1८५५.  श्री  बौछार  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 उन्होंने  सभा  को  यह  श्रीनिवासन  दिया  था  कि  अ्रत्यावस्यक  सेवायों  में

 समय  समय  पर  होने  वाली  हड़तालों  को  रोकने  के  लिये  विधान  बनाया  जायेगा

 यदि  तो  यह  कार्य  कब  किया  जायेगा  ;  ak

 गोदी-श्रमिकों  की  हाल  की  हड़ताल  को  wae  घोषित  कर  रोका  क्यों  नहीं  गया
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०
 :  इस  प्रकार  की  हड़तालें  समुदाय  के  सामान्य

 जीवन
 को  अस्तव्यस्त  कर  देती  हैं  a  उनसे  बचना  चाहिये  लेकिन  मुझे  याद  नहीं

 कि
 कभी

 मैंने
 ऐसा

 श्रीनिवासन दिया  था  i

 भर

 (7)
 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते

 |

 मिल  अंग्रेजी में
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 शिक्षा  एवं  व्यवसाय  संबंधी  प्रदर्शन  का  फेन्द्रीयर्डब्यूरोਂ

 सरदार  इकबाल  सिह  :

 श्री  राम  कृष्ण  :
 द  ५७.

 ्

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शिक्षा  एवं  व्यवसाय  सम्बन्धी  मागं  प्रदर्शन का  केन्द्रीय  ब्यूरो  परामर्शदाताग्रों

 के  प्रशिक्षण  के  लिये  एक  प्रशिक्षण  कोस॑  संगठित कर  रहा  है  ;

 प्रशिक्षण  के  मुख्य  विषय  क्या  होंगे  ;

 अब  तक  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  से  शिक्षा  एवं  व्यवसाय  सम्बन्धी

 मागं  प्रदर्शन
 के  केन्द्रीय  ब्यूरो  ढारा  परामशंदाताश्रों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  संगठित  शिक्षा  एवं  व्यवसाय

 सम्बन्धी  मार्ग-प्रदर्शन  का  एक  क्षत्रिय  स्नातकोत्तर  कोस  १४  १९५८  को  आरम्भ  ।

 इस  कोस  में  यह  विषय  शामिल  हैं  :

 (१)  विकास  मनोविज्ञान  ;

 (२)  दिक्षा  और  मनोविज्ञान  में  मापन  और  मूल्यांकन  ;

 (३)  भारत  की  दिक्षा  प्रणालियों  समेत  पाठ्यक्रम  विकास  तथा  संगठन  ;

 (४)  मार्ग  दिन  और  परामशंदात्री  मनोविज्ञान  के  सिद्धान्त  और  प्रक्रिया  ;  कौर

 (५)  व्यावसायिक  जिसमें  व्यवसाय  सम्बन्धी

 ब्रिटेन  और  कुछ  ara  देशों  युवक  नियोजन  सेवा  ।]

 इस  ala  में  विभिन्न  विषयों  की  व्यावहारिक  दिक्षा  का  भी  उपबन्ध  है  ।

 सांची  स्तूप

 श्री  शिवनंजप्पा  :
 ८६२.

 सरदार  इकबाल  सिंह  :

 कया  वैज्ञानिक  गवेषणा  ौर  सांस्कृतिक-कार्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुरातत्व विभाग  ने  सांची  के  बौद्ध स्तूप  के  पुनरोद्धार  का  कार्य  आरम्भ  किया  है  ;

 मरम्मत  की  लागत  कितनी  कती 6५  गई  है  ;  भ्र ौर

 यह  काम  कब  पुरा  होगा  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  र  सांस्कृतिक-का्ये  मंत्री  हुमायूँ
 :

 पुनरोद्धार

 का
 तो

 कोई  कार्य  नहीं  आरम्भ  किया  गया  है  लेकिन  पतली  भराई  के  काम  के  रूप  स्तूप  को  सूद

 बनाने  के  लिये  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।

 १९५८-५९ में  sR, R00  रुपये  व्यय  करने  का  प्रस्ताव है  ।

 चाल  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक  काम  पुरा  कर  लेने  की  है
 ।

 मिल  wast  में
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 1*८६३.  श्व  हेम  राज  :  खान  शर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  युवकों
 को  तेल-छिद्रक  कार्य

 में  प्रशिक्षित  करने  के  लिये  कोई  स्कूल  खोलने

 या  स्थापित  करने  वाली  है  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  कहां  ?

 श्र तेल मंत्री
 तेल

 मंत्री
 के०

 दे०  :  कौर  ज्वालामुखी में  छिद्र

 कर्मचारियों  के  लिये  एक  प्रशिक्षण  स्कूल  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 रानीगंज  कोयला  खान  के  लिये  बालू  की  पाक  लगाने  की  योजना

 1८६६.  श्री  afore  सिह  सरहदी :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि
 :

 रानीगंज  क्षेत्र  में  स्थित  कोयला  खानों  में  थाक  लगाने  प्रौढ़  बालू  के  संभरण  के  लिये

 केन्द्रीय  योजनायें  तैयार  करने  के  लिये  कोयला  बोड़े  ने  जो  समिति  नियुक्त  की  थी  क्या  उसने  भ्र पना

 प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ;  शर

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  ने  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  कोई  कार्यवाही

 प्रारम्भ  की  है  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 जी  हां

 ।  समिति
 ने

 wet

 प्रतिवेदन  १९४५८  में  कोयला ate  को  दे  दिया था  ।

 यह  प्रतिवेदन  झ्र  साथ  ही  झरिया  की  कोयला  खानों  के  बारे
 में  गठित इसी

 प्रकार
 की

 समिति  का  प्रतिवेदन भी  ats  के  विचाराधीन है  ।

 अनुसूचित  जातियों  ate  अनुसूचित  आदिस  जातियों  के  श्रमायुक्त  का  प्रतिवेदन

 श्री  सीरिया  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनुसूचित  जातियों  atk  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  आयुक्त  ने  PEXRV—XS

 के
 लिये  अपना

 प्रतिवेदन
 दे

 दिया
 है

 ;  शौर

 यदि  तो  क्या  उसकी  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  अल्वा )  जी  ही

 जी  हो  छपी  हुई  प्रतियां  उपलब्ध  होते  ही  ।

 अ्रखिल  भारतीय  पेट्रोल  व्यवसायी  संघ

 श्री  वारिधर  कया  खान  शौर  इंघन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  को  अखिल  भारतीय  पैट्रोल  व्यवसायी  संघ  से  विदेशी  तेल

 नियों  द्वारा  उन  पर  लादे  गये  सख्त  एकतरफ़ा  करारों  के  बारे  में  कोई  श्रम्यावेदन  मिला  है
 ;  att

 न

 मिल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 are  तेल  मंत्री  के०  दे०  ) Ht att

 भारत  में
 काम  करने

 वाली  तेल  कम्पनियां  प्रमुख
 की  हैसियत से  अपने  विक्रेताओं  के

 साथ

 जो  वाणिज्यिक  करार  करती  हैं  उनके  प्रत्येक  ब्योरे  की  बारीकी  से  छानबीन  करना  सरकार  के  लिये

 संभव  नहीं  है
 ।

 लेकिन  सरकार  उनमें  मोटे  तौर  पर  सुधार  कराने  के  सदभावना
 का

 उपयोग  कर  सकती  है  प्रौढ़  उसने  ऐसा  किया  भी  है  ।  उदाहरण  के  बर्मा  दल  ओपन

 बिक्रेताद्ों
 के  साथ  हुये

 करार
 के  बदले में  एक  पुनरी  गीत  प्रकार  को  करार  ला  रहे  जिसमें  पंच  निर्णयन

 का  कौर  नौकरी  समाप्त  करने  के  लिये  उभय  पक्षों  की  प्रो  से  तीन  महीने  के  नोटिस  का  उपबन्ध

 रखा गया  है  ।

 माल्दा  के  कमी  सीमा  दायक-कार्यालय  मं  shat

 पर८६€  श्री  ao  wo  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  g eke  के  पहले  हफ्ते  में  मादा  के  भूमि  सीम-शुरू

 कार्यालय  में  सशस्त्र  डाका  पड़ा  था

 यदि  तो  कितना  रुपया  चराया  गया  ;  कौर

 an  उपद्रवियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है
 ?

 उपमंत्री  go  रा०  mead कि  g—o—Ks HT UT को  रात

 को  ८  बजे  रायगंज  के  सीमा-शुल्क  सुपरिटेंडेंट  के  कार्यालय  में
 ,

 जिनका  प्रधान  कार्यालय  माल्दा  में  है

 सशस्त्र  डाका  पड़ा  था  ।

 €४७९  रुपये  ८८  नये  पैसे  की  सरकारी  नकदी  चोरी  चली  गई  |

 उपद्रवियों  में  से  अभी  एक  भी  नहीं  पकड़ा  गया  है
 ।

 eae
 सर्किल

 के  दो  सिपाहियों  और  हाल  ही  में  नौकरी से  अलग  किये  गये  एक  wae  सिपाही ही  को  संदेह  में  गिरफ्तार

 किया है

 भारत  के  रिजर्व  बेक  दारा  पाकिस्तानी  रुपयों  की  खरीद  व  बिक्री

 गोमती  इलापाल  चौधरी
 1१८७

 att  राम  कृष्ण

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 व्या  यह  सच  नहीं  है  कि  भारत  के  रिजवी  बैंक  ने  पाकिस्तानी  रुपये  न  खरीदने  कौर

 प्रे चने का  निश्चय  किया  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 व्यापारियों ate  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  होने  वाले  प्राय  श्रदृष्य  भुगतान  के

 लिये  इसके  बदले
 में

 क्या  प्राय  प्रबन्ध
 किया  गया  है  ?

 य

 मूल  अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर RWS  ३  १९५८

 वित्त  उपमंत्री  ख०  tro  जी  हॉ

 भारत  का  fora  बंक  साधारणतया  स्टिंग  को  छोड़  कर  अन्य  ate  कोई  भी मुद्रा

 खरीदने  कौर  बेचने  का  कार्य  नहीं  करता  लेकिन  फरवरी  REX  में  पाकिस्तान के  साथ  हुये  व्यापार

 करार  के  बाद  विशेष  प्रबन्ध  किया  गया  ae  ताकि  वित्तीय  लेन  देन  जो  भारतीय  रुपये  के  अवमूल्यन

 और  पाकिस्तानी  रुपय  का  अवमूल्यन  न  किये  जाने  के  फलस्वरूप  १९  १९४९ से  ठप  हो  गया

 सुविधा हो  सके  |  इस  करार  के  प्रधान  यह  व्यवस्था  की  गई  कि  दोनों  केन्द्रीय  बैंकों  के  खातों
 में

 शेष  फालतू  राशि  को  स्टिंग  में  परिवर्तित  किया  जा  बजाय  उन  भ्र धिक ृत  व्यापारियों

 अलग  अलग  अ्रवदिष्ट राशियों  के  जिन्हें  भारत  के  था  पाकिस्तान  के  रुपयों  में  पाकिस्तान  से  व्यापार

 करना था  |  इस  प्रकार  भारत  के  रिजर्व  बैंक  को  fea  व्यापा  रियों  से  पाकिस्तानी  रुपये

 बचने  पड़ते  थे  |  wa  पाकिस्तान से  यह  समझौता  हो  जाने  के  कारण  कि  पाकिस्तान  से  होने  वाले

 सभी  वित्तीय  लेन  देन  का  निबटारा  स्टरलिंग  क्षेत्र  के  अरन्य  जसे  श्रीलंका  के  सम्बन्ध

 में  अपनाये  जाने  वाले  तरीके  से  कौर  स्टिंग  क्षेत्र  की  किसी  भी  मुद्रा  में  जा  सकता  इसलिये

 अब  वह  विशेष  परिस्थिति  नहीं  रही  है  जिसमें  भारत  के  रिजर्व  बैक  को  पाकिस्तानी  रुपयों  की

 करनी  पड़े  |

 पाकिस्तान  के  साथ  व्यापारिक  कौर  अन्य  प्रकार  की  लेन-देन  श्री  भारतीय

 तानी
 स्प्रिंग

 या
 स्टरलिंग

 क्षेत्र  कीः  किसी  भीਂ  wey  मुद्रा  के  रूप  में  की  जा  सकती है
 |

 बन्दियों  के  लिये  सजूरी  कमाने  की  योजना

 1१८७१.  श्री  ata  सिह  भदौरिया  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली
 की  जेल  में  PERS  में  बन्दियों  के  लिये  मजूरी  कमाने  की  योजना  लागू  होने

 के  बाद  से  उससे  कितने  बन्दियों  ने  लाभ  उठाया  है  ;

 योजना  लागू  होने  के  बाद  से  प्रत्येक  वर्ष  में  बन्दियों  में  कुल  कितनी  ule  वितरित  की

 गयी  है  ;  कौर

 इस  योजना  के  म्रधीन  कितने  बन्दियों  ने  मजूरी  नहीं  ली  है
 ?

 मंत्रालय  में  राज्य--मंत्री  (att  .  एक  ने  भी  नहीं  ।

 शरीर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होत े।

 दिल्ली  निर्वाचक  गणਂ  का  १९५८

 श्री  तंगामणि  :

 ननद  ७२.
 ait weer ante : भक्त  ज  :

 क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विवाचक-गण  के  निर्वाचन  हो  गये  हैं  ;

 यदि  तो  उसमें  किस  प्रकिया  का  पालन  किया  गया  ;

 |  /  नयी  दिल्‍ली  में  यह  निर्वाचन  हो  जाने के  बाद  दिल्‍ली  निर्वाचक-गण  का

 निर्वा
 १९५८  को  सभा-पाल  पर  रखने  के  कया  कारण  हू एएए  i  sr

 मूल  act  में

 tElectoral  College
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 विधि  उपमंत्री  :  जी

 दिल्लो  नगर  पालिका  निगम  में  निर्वा  जने  को  प्रक्रिया  दिल्ली  नगरपालिका  निगम

 १९५७  ate  उसके  वोन  बनाये  गये  नियमों  में  निर्धारित है  ;  ate  छावती

 ग्रोवर  नथो  दिल्लो  के  क्षेत्रों  से  १०  सदस्यों  के  निर्वा वन  को  प्रक्रिया  दिल्लो  निर्वाचक  गण

 का  FAs  में  निर्धारित  है ं।

 २  gays  को  लोक  सभा में  उपस्थापित  झ्रधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  के

 तीसरे  प्रतिषेध  को  चण्डिका  ६१  के  श्रतुसार  जो  सं विहित  नियम  तथा  आदेश  सभा  के  समक्ष  रखे  जाने

 चाहिये  उन्हें  सभा  का  सत्र  होते  समय  गज़ट  में  प्रकाशित  होने  के  बाद  १५  दिन  की  अवधि  के

 भीतर  सभा  के  समन्न  रव  दिया  जाना  चाहिये  ;  श्र  यदि  सभा  का  सत्र  न  हो  रहा  हो  तो  झ्रागामी

 सत्र  के  प्रारम्भ  के  १५  दिल  के  भीतर  सभा  के  समक्ष  रख  दिया  जाना  चाहिये  ।  दिल्ली  निर्वाचक

 amr  का  gus  गजट  में  ११  PeXsS  को  प्रकाशित  हुए  थे

 जब  सभा  का  सत्र  नहीं  हो  रहा  यह  नियम  ग्रधीनस्थ  विवान  संत्रंबी  समिति  द्वारा  निर्दिष्ट

 प्रविधि  में  काफो
 समय  रहते

 पटल
 पर

 रख  दिये  गये  थे  ।

 मद्रास  राज्य  में  मिला  तेल

 |  श्री  Ao  राठ  पट्टा भि रामन
 1८७३.

 ै  को  नारायण  स्वामी
 :

 क्या  खान  शौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  राज्य  में  चिदंबरम  के  निकट  वल्लम्पटुग  में  एक  नल  कप  में  से  गैस  कौर

 तरल  पदार्थ  निकल  रहा  है  ;

 क्या  इस  तरल  पदार्थ  को  शीघ्र  जल  ssa  वाला  पाया  गया  है  ;  शौर

 क्या  भारत  सरकार  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  करने  वाली  है  ?

 श्र  तेल  मंत्री  के ०  दे०  :  से  (7)  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही  है  ग्रोवर  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 औषधि  नियंत्रण  तथा  सीमा-शुल्क  प्रयोगशाला  संबंधी  समिति

 श्री  श्रीनारायण दास  :
 Tae.

 सरदार  इकबाल  fag  :

 क्या
 वित्त

 मंत्रो  २५  १९५८  के  तारांकित प्रदान  संख्या  S2EL HSA के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बतातें  को  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रोस्ज़ी  नियंत्रण  तथा  सीमा  शुल्क  प्रयोगशाला  सम्बन्धी  विशेषज्ञ  समिति की

 मुख्य  सिफारिशों  पर  विचार  को  अंतिम  रूप  प्रदान  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  gare  ?

 वित्त  उपमंत्री  ब०  रा०  :  ae  प्रतिवेदन जब  भी  विचाराधीन

 है  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में

 176  (A)
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 वाणिज्यिक  दिक्षा  का

 1८७४५.  श्री  gata  gaat:  कया
 वैज्ञानिक  गवेषणा  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि

 क्या  वाणिज्य  सम्बन्धी  प्राविधिक  अध्ययन  फे  अखिल  भारतीय  ais  की  सिफारिशों  के

 अनुसार  वाणिज्यिक  शिक्षा  के  पुनर्गठन  की  जांच  करने  के  लिये  अ्रन्तथिश्वविद्यालय  अखिल

 भारतीय  प्राविधिक  शिक्षा  परिषद  शर  विश्वविद्यालय  waar  आयोग  की  संयुक्त  समिति  गठित

 गयी  है  कौर

 सशक्त  समिति  में  कौन  कौन  सदस्यਂ  नियुक्त  किये  गये हैं
 ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  सत्री  हुमायून  कबीर  :  (१)  कौर

 लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा
 जाता

 परिशिष्ट  ४,  अनुबंध  सख्या  २]

 प्रचिधिक  सरकारों  के  अध्यापक

 1८७६  श्री  राम  कृष्ण  :  व्या  बटालिक  गवेषणा  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  €  म  g&ys

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  RRSR  फ  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 क्या  प्राथमिक  संस्थानों  के  अध्यापकों  की  कमी  का  सामना  करने  की  योजना  को

 अन्तिम  रूप  प्रदान  कर  लिया  गया है  ;  रोक

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है
 ?

 गवेषणा  ate  सांस्कृतिक-कांयं  मंत्री  हुमायूँ  कबीर  )

 इस  योजना  की  मुख्य  बातें  इस  प्रकार हें  ;

 इंजीनियरिंग  ale  टेक्नोलॉजी  के  होशियार  युवक  स्नातकों  ate  डिप्लोमा  धारियों  को

 चुन  लिया  जाता है  ait  इन्हें  कुद  चुनो हुई  प्रविधिक  cea  में  प्राध्यापकों  का  प्रशिक्षण  प्राप्त

 करने  के  fat  भेज  दिया  जाता है  ।  संबंधित  संस्थापकों  में  इन  अ्रभ्याधियों  को  प्रोफ़ेसरों  कौर

 वरिष्ठ  अध्यापको ंके  साथ  अधीनस्थ  शिक्षार्थियों  के  रूप  में  लगा  दिया  जाता है  शौर  उन्हें  ग्रध्याप

 कार्प  के  विभिन्न  जैसे  पाया  क्रम  तथा  लेक्चर  प्र्रोगद्याला  में  हिदायत

 न्यू  टोरिया  क्लास  चलाने  शादी  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता है  यहां  काम  का  ढंग  अराम  तौर

 पर  वह  होता
 है  जो  alee  सकल  का  होता  है  ae  सुविचारों  का  प्रबन्ध  संप्रेषित  संस्थानों  को

 अ
 meek ol करना  होता  धोखे  बोरे  इन  weafaat  को  प्रोफेसरों  और  वरिष्ठ  अध्यापकों  की  देख

 में  अध्यापन  कार्य  भी  सौंपा  जाता  है  ।

 प्रशिक्षण  काल  दो  से  तीन  वर्ष  तक  का  होता  है  रोक  इस  की  अवधि  श्रम्याधियो के  पिछले  अनुभव
 तौर  योग्यताश्रों  पर  निर्भर  होती  इस  अवधि  स्नातक  gaat  एक  चुने  हुए

 क्षेत्र  में

 स्नातकोत्तर  कोस
 पढ़  हूँ  या  ऐसा  गब्रेपणा  कार्य  करते हैं  जो  उन्हें  बाद

 में
 चल  कर  अध्यापन  काय

 के  योग्य  बना  दे  ।  डिप्लोमाधारी  आवश्यक  व्यवहारिक  अनुभव  प्राप्त क  द  लिये  एक  निर्धारित

 अव  थे
 किसी

 उद्योग  में  चिता प्रे गे  |

 मूल  wast  में



 ३  १९४५८  लिखित  उत्तर  २१६१

 प्रत्येक  अ्रभ्यार्थी  को  प्रशिक्षण  परा  करने  पर  किसी  प्राविधिक  संस्था  में  भ्र ध्या पक  का

 स्थान  देने  का  झ्राइवासन  रहेगा ं।  उसे  अध्यापक  के  रूप  में  कार्य  करने  का  वचन  भी  देना  पड़ता

 प्रा रा क्षण  में  स्नातकों को  RYo-Vy-—Woo  रुपये  प्रौर  डिप्माधारियों  को  २००-२०-

 २४०  रुपये  को  श्रधघिछात्रवत्ति  दी  जाती है  ।

 योजना  के के  प्रथम  वर्ष  में  ७४  स्नातकों  wie  Yo  डिप्लोमाधघारियों  की  इस  प्रशिक्षण  के  fat

 चलने  का  विचार  बाद  के  वर्षों  में  इस  संख्या  को  बढ़ाया  जाय॑गा  |

 जिले  के  प्रशासन  का  पुनरीक्षण

 1*८७७-  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लोकतंत्रात्मक  बनाने  के  उद्देश्य से  जिले के  प्रद्युमन के के  लिये  किसी  एक  से

 नमूने  को  ग्रीम  रूप  प्रदान  किया  गया  है  ;

 यदि  राज्य  सरकारों  ने  इस  दिशा में  कोई  कार्यवाही  की हो  तो  वह  व्या

 शौर

 क्या  क्षेत्रीय  परिषदों  में  इस
 मसले

 पर  चर्चा हुई  है  ?

 मंत्री  गो०  ब०  wie  यह  मसला  ऐसा  है  जो

 राज्य  सरकारों  के  क्षेत्र  -  946: 6 भ्राता  &  ।

 जी  नहीं  1

 दिल्‍ली  में  बच्चों  का  झ्र पह रण

 1८७८  श्री  दी०  चं०  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९५८  (३१  १९५८  दिल्‍ली
 में  कितने  बच्चों का  अपहरण  हुआ

 कौर

 इन  में  से  जब  तक  कितनों  को  निकाला  गया  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  :  ADP  | (a)  ai
 पुलिस  में  €  ०  नाबालिग

 बच्चों  के  अपहरण  को  शिकायते  दर्ज  की  गयीं  जिनमें  से  we  का  पता  लग  गया है  |  रेभ

 नाबालिग  बच्चों  से  संबंधित  ३४  रिपोर्ट  रद  कर  दी  गयी  हैं  क्यों  कि  पता  चला  कि  वे  निस्सार  थीं

 २१  मामलों  की  जांच  कभी  जारी  है  ।

 दुर्गापुर  के  इस्पात  कारखाने  में  गेर-दशमिक  प्रणाली  का  प्रयोग

 1८७६.  श्री  मुरारका  :  व्या  खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  रूस  ला  कौर  भिलाई  की  तरह  दुर्गापुर  के  इस्पात  कारखाने  में  मापों  की  दशमिक
 प्रणाली

 क्यों  नहीं  अपनायी  गधी
 ee

 मूल  अंग्रेजी में



 २१६२  लिखित  उत्तर  ३  १९४५८

 खान  इंधन  मंत्री  स्वरण  fag)  :  दुर्गापुर के  इस्पात  कारखाने  के

 निर्माण  की  ड्राइंग  मापों  की  फुट-पौंड-सेबी  यूनिटों  में  हैं  ।  लेकिन  तीनों  इस्पात  कारखानों  में

 जो  कहीं  अधिक  महत्वपूर्ण  नये  भारतीय  दशमिक  मानों  के  अनुसार  होगा

 दुर्गापुर  में
 निर्माण  कार्य  ब्रिटिश  फर्मों  एक  कंसीलर  के  सुपुर्द  वह  क्यों कि

 प्रारम्भिक  रूप  से  फूट-पौंड-सेकेंड प्र  गाली  से  कार्य कर  रई  थे  इस  लिये  भय  था  कि  यदि  डिजायन

 और  काम  के  sign  दशमिक  यूनिटों  में  प्रगट  करने  की  जिद  की  गयी  तो  कहीं  कारखाने  के

 निर्माण  में  देर  न  हो  जाय  ।  साथ  ही  निर्माण  के  दौरान  में  केवल  माप  की  दाशमिक  प्रणाली  का  प्रयोग

 करने  म॑  भी  विशेष  कुछ  लाभ  नहीं  था

 नेपाल  को  सहायता

 श्री  विभूति  मिश्र  क्या  वित्त  मंत्री  निम्न  जानकारी  देने  वाला  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखने  को  कृपा  करेंगे

 १  १९५७  से  ३१  १९५८ तक  की  gale में  कोलम्बो  योजना  के

 अन्तर्गत  भारत  सरकार  ने  नेपाल  की  सरकार  को  कितनी  सहायता  AK

 सहायता  की  रक़म  किन-किन  कामों  पर  खर्चें  की  गई  ?

 चित्त  उपमंत्री  ब०  १९५७-५८  के
 वित्तीय

 वह  के
 खाते  अभी

 बन्द  नहीं  हुए  आ  PEYO-UG  में  दो  गयो  सहायता पर  लगभग  GY,00,000  रुपय
 खच  हुए  |

 सिचाई  ak  जल  पूर्ति  की  छोटी  छोटी  योजनायें

 सडकों  का  निर्माण  शर  रखरखाव

 हवाई  न्रिकोणमापन  सर्वेक्षण  शौ  तैयार  करना

 हवाई  wee  का  सुधार  त्रिशूली  पनबिजली  प्रयोजन  के  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण
 कौर  प्रारम्भिक

 जांच-पड़ताल  रक्सौल  से  श्रम लेख  गंज  गैरो  गेज  रेलवे को  मीटर  गंज

 लाइन )  में  बदलने  प्रौढ़  उसे  हिलोरा  तक  बढ़ाने  के  लिये  इंजीनियरी प्रौर  यातायात  सम्बन्धी  सव  क्षण

 भू-गम-संव  क्षण

 ग्राम  विकास

 डाक  ate  विधि  कौर  संसद  सम्बन्धी वि  क्यों  वि थ  दि  दे  क्ति मत  शौर  लेखापालन

 शादी  क्षेत्रों  के  विशेषज्ञों  की  सेवाएं

 नपाल  सरकार  द्वारा  नामजद  व्यक्तियों  के  लिये  प्रशिक्षण-स्थानों की  व्यवस्था |

 स्वयंसेवी  संगठन

 हिप १  सरदार  इकबाल  fag:  कया  farert  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 स्वयंसेवी  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  की  योजना  का  ब्यौरा  क्या

 कौर

 इस  योजना  के  gala  किस  प्रकट बनाना  कार  पर  क्षेत्र  के संगठन  को  वित्तीय  सहायता  दी

 जारी है  ?
 नएुल्‍ए। ण

 गए  =e  es  —=s

 मूल  aia  मे



 लिखित  उत्तर २  ae Gs  R2RR

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  शर  दिक्षा  मंत्रालयਂ  at

 यह  योजना है  कि  स्वयंसेवी  शिक्षा  संगठन ं  को  अपनी  मौजूदा  सेवाओं  को  सुदृढ़  बनाने  शौर

 विकसित  करने  तथा  नयी  सेवायें  चलाने  के  जिस  के  लिये  स्पष्ट  भ्रावश्यकता  वित्तीयਂ

 सहायता  दी  जाय  ।  इस  योजना  का  व्यौरा  मंत्रालय  के  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रधान

 स्वयंसेवी  दिक्षा  संगठनों  को  सहायताਂ  शिक्षक  )  पैम्फलेट  में  दी  हुई  हैं  जिसकी  प्रतियां

 संसद्‌  पुस्तकालय में  उपलब्ध  हैं  ।

 विकलांगों  के  लियें  काम  दिलाई  संगठन

 १  ८८२.  शी  वाजपेयी :  am  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  विकलांगों

 के  लिये  एक  काम  fears  संगठन  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  पर  कुछ  whan  निर्णय  हो  गया  है  ?

 शिक्षा
 मंत्री  डा०  का०  ला०  :  जी  नहीं  ।

 विश्वविद्यालयों में  गांधी  भवन

 1*८८३-  श्री  शिवनंजप्पा  :
 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  झ्रायोग  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  में

 गांधी  भवनों  की  स्थापना  करने  वाला  है  ;  शौर

 यदि  तो  इसको  श्रीगणेश  कब  होने  की  संभावना  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  जी  हां  ।

 इस  योजना
 पर  विश्वविद्यालयों से

 चर्चा  की  जा  रही है

 डोगरी  लोक  गीत  तथा  रंग चित्र

 श्री  हेमराज
 :

 क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  कया  सरकार  ने  कांगड़ा  तथा  कुल्लू  घाटी  के  लोक  गीतों  कौर  रंग चित्रों  का  संकलन

 उन्हें  बनाए  रखने  तथा  उन्हें  लोक  प्रिय  बनाने  के  लिये  कोई  प्रयत्न  किए  हैं
 ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ  :
 (१)  सरकार

 ने  नयी  दिल्‍ली  की  नेशनल  गैलरी  श्राफ  ated  प्रारम्भ  तथा  राष्ट्रीय  संग्रहालय  के  लिये  लगभग

 ३०००  पहाड़ी  चित्रों  और  रंग चित्रों  को  प्राप्त
 कर  लिया है

 शर  ललित
 कला  अकादमी  ने  पहाड़ी

 रंगचित्रों  पर  आधारित  लीजेंडਂ  शीर्षक  का  एक  चित्र संग्रह  प्रकाशित  किया  है  ।

 (२)  संगीत  नाटक  भ्र का दमी  ने  डोगरी लोक  गीतों  का  भी  कुछ  संग्रह किया  है

 (३)  ये  संस्थायें  पहाड़ी  लोक  गीतों  तथा  रंग चित्रों  को  सुरक्षित  बनाए  हें  तथा  प्रकाशन

 कार्यक्रमों  श्रौर/श्रथवा  प्रदर्शन  द्वारा  उन्हें  जनप्रिय बना  रही  हैं  ।

 ट्रक्टर

 ¥eay.
 थी  मोहन  स्वरूप

 :
 क्या

 प्रतिरक्षा
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :  क्या

 यह  सच  कि  देश  में  ट्रेक्टर  बनाने  की  योजना  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  द्वारा  शीघ्र  ही  कार्यान्वित की

 जायेगी  ;  ale

 . यदि
 तो  उसका  व्यौरा  क्या  है

 ?

 मिल  अंग्रेजी  में

 *Painting.
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 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  प्रतिरक्षा  सेवाओं  की  जरूरतों  को  पूरा

 के  लिये  ट्रेक्टर  बताने  का  बिचार
 है  लेकिन  योजना  को  wal  भ्रन्तिमरूप  नहीं  दिया  गया  |

 प्रश्न  नहीं  उठता

 कृषि  इंजी  निर्धारण  पाठयक्रम

 श्री  सुबोध  नया  वैज्ञानिक  गवेषणा  श्र  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रौद्योगिक  संस्थाओं  में  कृषि  इंजीनियरिंग  के  ओवर  स्नातक  पाद प्र कपों  की

 शिक्षा  देने  की  कोई  योजना है  ;  द्रोह

 इस  प्रकार  के  पाठ्यक्रमों  के
 अध्ययन

 के
 लिये  दिक्षा  का  कम  से  कम  कितना  स्तर

 होना  चाहिये  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  शर  सास्कृतिक-कराये  मंत्री  हुमायूँ  :  शौर

 :  (१)  कृषि  स्नातक  पाठयक्रम  में
 प्रायः  ate  इंजीनियरिंग  एक  विषय  रहता है

 (२)  भारतीय  प्रौद्योगिक  खड़गपुर  तथा  कृषि  इलाहाबाद  में  कृषि

 निसिंग  की  स्नातक  उपाधि  का  वाद क्रम  अलग  से  रखा  गया  खड़गपुर  की  संस्था  में  प्रवेश

 के  लिये  रसायन  शास्त्र  तथा  गणित  विज्ञान  में  इंटरमीजिएट  तक  की

 योग्यता  होना  आवश्यक  है  कौर  इलाहाबाद  संस्था  के  पाठ्यक्रम  में  प्रवेश  लेने  के  लिये  af  में

 मीडिएट  या  उसके  समकक्ष  योग्यता  होना  जरूरी है  ।

 खड़गपुर  संस्था  में  कृषि  इंजी  निर्धारण  की  एम०  ए०  की  उपाधि  के  लिये  स्नातकोत्तर

 क्रम  भी  पढ़ाया  जाता  है  विशेष  अ्रध्ययन के  लिय े-

 (१)  भू  तथा  पानी
 संरक्षण  (२)  की  चालित  मशीनरी-विषय  रखे

 i
 गये  हैं  1.0

 (3)  कृषि  इंजीनियरिंग  के  प्रशिक्षण  की  सुविचारों  को  और  बढ़ाने  का  प्रात  अखिल  भारतीय

 प्रविधिक  शिक्षा  परिषद्‌  के  विचाराधीन है  ।

 राष्ट्रीय सेवा  छात्र  दल

 1*८८७-  श्री  राम  कृष्ण  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सन्‌  PEYG-KE  में  राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  के  प्रशिक्षण  भर  विस्तार  की  योजना

 को  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया है  ;

 यदि  तो  उसके  व्यौरे
 क्या  हें

 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  हां

 प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  का
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ४]  ।
 राष्ट्रीय  सेना  छात्र दल  के  विस्तार के  सम्बन्ध  में  योजना

 की
 सहमति

 से  यह  तय  किया  गया  था  कि  द्वितीय
 पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  हर  साल  ३०,०००

 मल  ist  में

 *Under  Graduote.
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 सेना  छात्र  बढ़ाये  जाये ं।  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  राज्य  सरकारें  इस  गति  से  विस्तार

 करन  लिये  प्रावश्यक  खरच  का  अरपना  हिस्सा  देन  म  गझ्रसमथ  =  |  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 at  अवधि  में  विस्तार  वास्तविक  रूप  से  प्रति वर्ष  २०,०००  छात्र की  दर  से  मुन्ना  ह  छात्र  सेना

 एककों के  लिये  राज्य  सरकारों  की  पुरी  मांगें  स्वीकार  कर ली  गई  हूँ  |

 संघ  राज्य-क्षेत्रों में  बिक्री  कर

 feos.  श्री  माथुर  कया  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वे  कौन से  संघ  राज्य  क्षेत्र  हें  जहां  बिक्री कर  नहीं  लगाया  गया  ;  कौर

 कर-अपवंचन  के  लीटर  इन  क्षेत्रों  को  काम  में  नहीं  जाएगा  ag  fatter

 करने  के  लिये  क्या  सावधानी  बरती  गई  है
 ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  area  हिमाचल  प्रदेश

 म्रंडमान  आर  निकोबार  द्वीप  तथा  मिनिकाय  ate  अ्रमीनीदीव

 द्वीप  समुदायों  के  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  बिक्री  कर  लाग  नहीं

 wa  हिमाचल  प्रदेश  में  पूर्वी  पंजाब  सामान्य  बिक्री  कर  @e¥s

 लाग  कर  दिया  गया है  श्र  १  aus  से  इस  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  विशेष  प्रकार  के

 १४५  सामानों  पर  बिक्री  कर  लगाया  जाएगा  ।  जहां तक  त्रिपुरा  का  प्रशन है  उसकी  भौगौलिक

 स्थिति  की  विचित्रता  को  देखते हुए  इस  संघ  राज्य-क्षेत्र  में  बिक्री  कर  भ्रपवंचन की  कोई  समस्या

 नहीं  यह  बात  अंडमान  निकोबार  द्वीप  समुदाय  तथा  तथा

 अ्रमीनीद्वीव  द्वीप  समुदायों  पर  लागू  होती  है  जो  कि  समूद्र  से  घिरे हुए  हैं  ।

 पुर्जों  तथा  पाइचात्य  सांस्कृतिक  महत्व  के  पारस्परिक  मत्यांकन के के  संबंध  में  यूनेस्को  को  प्रमुख

 परियोजनाਂ

 1८८९६.  श्री  दी०  च०  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पूर्वी  तथा  पाइचात्य  सांस्कृतिक  महीनों  के  पारस्परिक  मूल्यांकन  के  सम्बन्ध  में

 यूनेस्को  की  प्रमुख  परियोजना  की  सलाहकार  समिति की  बैठक  में  क्या  निर्णय  हुए  हूं  ;

 उस  बैठक  में  किए  गए  निर्णयों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की
 गई

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  पूर्वी  तथा  पाइचात्य  सांस्कृतिक  महीनों

 के  मूल्यांकन के  सम्बन्ध  में  प्रनेस्को  की  प्रमुख  योजना  की  सलाहकार  समिति  ने  १२  से  २७

 १९४५८  तक  चलने  वाली  अपनी  पेरिस  की  बैठक  में  यूनेस्को  सचिवालय  द्वारा  Peue-

 ६०  के  लिये  बनायें गए  प्रमुख  परियोजना  की  प्रारूप-योजना को  मंजूर  कर  दिया  हैऔर

 उसने  प्रमुख  परियोजना  के  श्रंतगंत  १  वाली  मूल  विचार  धाराओं  के  सम्बन्ध  में  भी

 सिफारिशें  करते  हुए  उन्हें  अपनाये  जाने  के  तरीकों  wie  साधनों  की  भी  चर्चा  की

 सलाहकार  समिति  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  की  जिम्मेदारी

 कादिर  यूनेस्को  पर  ही  इस  मामले  में  भारत  सरकार  के  लिये  जो  कार्यवाही  करना

 जरूरी  है  उस  पर  जब  यूनेस्को  से  विद्वेष  प्रस्ताव  प्राप्त  हो  जायेंगे  तब  भारतीय  राष्ट्रीय

 भ्रायोग  द्वारा  विचार  किया  जाएगा ॥

 मिल  प्रंग्रेजी  में

 UNESCO’S  Major  Project  on  the  Mutual  Appreciation  of  Eastern  and  Western
 Cultural  Values.
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 et  अपवचन

 1८६०.  श्री  मुरारका :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 नई  कर  प्रणाली
 का

 अ्रधि-कर  शादी  भ्रपवंचन  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा

 उसका  सरकार  ने  कोई  निर्धारण  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसकी  निष्पत्तियों  कया

 उपमंत्री  तारकेश्वर  सिन्हा )
 नही ं।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता

 जिला  गजेटियर

 सरदार  इकबाल  सिह
 ८६१

 4  श्री हेम  राज

 क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  wie  सांस्कृतिक-कायम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  हाल  ही  में  जिला  गजेटियरों  के  पुनरीक्षण  के  लिये  राज्यों  के  सम्पादकों

 सम्मेलन  नई  दिल्‍ली  में  दुरा
 ;

 (a)  यदि  तो  इस  सम्मेलन  के  मुख्य  निर्णय  कौर  सिफारिशें  क्या  हैं  ;

 सरकार  ने  उन  में  से  किन  को  स्वीकार  कर  लिया  है
 ?

 गवेषणा  site  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ  कबीर

 ६  झर  ७  जन  १९५८  को  हुमा  AT!

 उसमें  निम्नलिखित  मुख्य  निर्णय  हुए
 थ  :--

 को  कुछ  सुधारों सहित (१)  केन्द्रीय एकक  द्वारा  जिला  गजेटियरों के  लिये  बनाये  गये  प्रारूप क

 स्वीकार  (२) जिला  गजेंटियरों
 के  प्रकाशनों  के  नमूनों  में  एकरूपता लाने  के  लिये

 फार्म  ate  बातों  से  संबंधित  प्रश्नों  पर  समझौता हो  गया  था

 उसकी  मुख्य  सिफारिशें इस  प्रकार

 (१)  जिला  गजेटियरों  के  मुद्रण  के  लिये  अच्छा  कागज  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  होने  के  कारण

 यह  सिफारिश  की  गई  थी  कि  भारत  सरकार  को  कागज  दिलाने  की
 व्यवस्था

 करनी  चाहिये
 ।

 (२)  राज्यों  के  सम्पादकों  ने  यह  विचार  व्यक्त  किया  कि  जिला  गजेटियर ों  को  तैयार  करने  के

 लिये  केन्द्र  द्वारा  २०  लाख  रुपयों  का  आवंटन  पर्याप्त  नहीं  है  कौर  यह  आवश्यक  है  कि  इस  प्रयोजन  के

 लिये  भारत  सरकार  को  अधिक  रुपया  देना  चाहिये
 ।

 उस  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  राज्यों  में  प्रति

 जिले  के  हिसाब  से  या  तो  ६,२११  रुपये  या  वास्तविक  खरच  का  ४०  इन  दोनों में  से  जो  भी

 कम  देनें  की  वर्तमान  प्रणाली  उचित  नहीं  भर  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है
 कि

 बराबर  के

 वितरण के  लिये  एक  योजना बनाई  जाये

 (३)  राज्य  सम्पादकों  की  वर्ष  में  कम  से  कम  एक  बार  विभिन्न  केन्द्रों  में  बैठक  होनी  चाहिये

 लित

 हे
 सरस  Sean  पर  बयां  हो  सती

 |

 न

 a  stash  में
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 जिला  गजेटियर ों  से  संबंधित  प्रारूपों  तथा  अन्य  प्राविधिक  मामलों  के  संबंध  में  सम्मेलन

 में  जो  निर्णय  हुए  वे  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  लिये  गये  सम्मेलन की  दूसरी  सिफारिशों

 राज्य  सरकारों  के  विचाराधीन  हैँ  ।

 देवी  विपत्तियों के  लिये  निधि

 श्री  हेम  राज  :

 ११८६२.  श्री  प्र०  गे  देव

 att  पाणिग्रहण  :

 क्या  वित्त  मंत्री  १४  १९४५८  के  तारांकित प्रदान  संख्या  १६६३  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दैवी  विपत्तियों  के  लिये  निधियां बनाने  के  लिये  शेष  राज्यों  से  अपेक्षित  जानकारी

 अब  तक  प्राप्त  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  शिष्यता  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 उपमंत्री  तारकेश्वर  :  )  अब  तक  श्रामण्य

 मैसुर  उड़ीसा  की  राज्य  सरकारें  दैवी  विपत्तियों  के  लिये  निधि  बनाने  को  तैयार हो  गई  उत्तर

 प्रदेश  ,  पश्चिम  बिहार  तथा  जम्मू  भर  काश्मीर की  राज्य  सरकारों  ने  प्रभी  तक  कोई  अन्तिम

 निर्णय  सूचित  नहीं  किया  \

 संबंधित  राज्य  सरकारों  से  समय  निर्णय  करने  के  लिये  कहा  गया  है  ।  सभी  राज्य  सरकारों

 को  यह  सुचित  कर  दिया  गया  है  कि  दैवी  विपत्तियों  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  का  हिसाब  उस  खच  पर

 लगाया  जायेगा  जो  कि  उस  खर्च  से  अधिक  होगी  जिसके  बारे  में  प्रत्येक  राज्य  सरकार को  प्रत्येक  वर्ष

 के  लिये  अलग  से  रकम  रखने  के  लिये  सलाह  दी  जा  चुकी  है
 ।

 श्रच्ययन का  राष्ट्रीय  सम्मेलन

 1८९३.  श्री  विभूति  मिश्र  :
 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९४८  में  होने

 वाले  अध्ययन  के  राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  जो  सिफारिशें  की  गई  थी  उनका  किस  हद  तक  पालन  किया  जा

 रहा है  ?

 परीक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  अध्ययन के  राष्ट्रीय  सम्मेलन  की  सिफारिशों

 को  केन्द्रीय  राज्य  विश्वविद्यालय  अ्रनुदान  आयोग  तथा  विश्वविद्यालय भ  ००७

 संबंधित  क्षेत्रों  में  ।

 जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  संबंध  है  उसने  दिल्‍ली  में  भ्रध्ययन  परियोजना जारी  रखने  तथा

 उसका  विस्तार  करने  के  लिये  पहिले  ही  अनुदान  दे  दिया  है  राज्य  सरकारों  को  इसी  प्रकार  की

 परियोजनायें  चालू  करने  के  लिये  अनुदान  देना  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  की  गई  प्रगति  की

 समीक्षा  करने  के  लिये  भ्रघ्ययन  संबंधी  एक  वार्षिक  सम्मेलन  प्रायोजित  करेगी  शहरों यह  सम्मेलन  इस

 बात  की  सिफारिश  करेगा  कि  देश  में  अध्ययन  भ्रांदोलन  बढ़ाने  के  लिये  कया  कार्यवाही की  जाये  ।  केन्द्रीय

 सरकार  से  संबंधित  अन्य  सिफारिशों  को  भ्रपनाने  के  बारे  में  विचार  हो  रहा  है  ।

 जहां  तक  राज्य  विश्वविद्यालय  अनुदान  श्रायोग  विश्वविद्यालयों का  संबंध

 उनके  बारे  में  कभी  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  वे  किस  सीमा  तक  संबंधित  सिफारिशों  को  कार्यान्वित

 करेंगे  क्योंकि  उन्हें  रिपोर्ट  पर  विचार  करने  के  लिये  कुछ  समय  चाहिये  |

 ~  लाशा

 wast  में
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 1१३८७  श्री  स०  स०  बनों  :  क्या  दिक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सन्‌  geys—KE

 में  श्री  तक  देश  के  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  कितना  अनुदान

 दिया  जा  चुका  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री  wo  ला०  :  लोक-सभा  के  पटल पर  एक  विवरण  रखा

 जाता है
 ।  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ५]

 बम्बई में  पुस्तकालय

 1१३८८.  श्री  पांगरकर  :  क्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  में  पुस्तकालयों  के  विस्तार  के  लिये  सन्‌  PEYG—YE  की
 श्रवण

 में
 कोई

 रकम  आवंटित  की  गई  है  ;  ौर

 यदि  तो  ऐसे  कितने  स्थान  हैँ  श्र  उनके  क्या  नाम  हैं  जहां  इस  प्रविधि  में  पुस्तकालय

 खोले  जायेंगे
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  are
 बम्बई  सरकार  से  जानकारी

 मांगी  गई  है  कौर  प्राप्त  हो  जाने  पर  सभा  पटल  पर
 रख

 दिया  जायेगा
 |

 बम्बई  में  बच्चों  और  महिलाओं  के  लिये  पुस्तकालय

 1१३८८.  श्री  पांगरकर  क्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  ats  ने  बम्बई  में  बच्चों  ate  महिलाओं  के
 लिए

 लय  खोलने  के  लिये  स्वयं  सेवी  समाज  कल्याण  संगठनों  को  कोई  अनुदान  दिया है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिये  कितनी  रकम  निर्धारित  की  गई  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  (  डा०
 का०

 ला० श्रीमाली )
 :

 PEYG—KE  की  अवधि  में  गरब  तक  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्डे  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए

 बम्बई  राज्य  की  ५५  संस्थानों  को  १९,२२५  रुपय  मंजूर  किये  हैं  ।

 बम्बई  में  प्राथमिक तथा  बुनियादी  दिक्षा

 1१३६०  श्री
 पांगरकर

 :  क्या  दिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  re  yo-YeE A में

 टकी  रकम + तक  बम्बई  सरकार  को  प्राथमिक  तथा  बुनियादी  शिक्षा  के  लिये  दी  गई  अनुदानों  की  बां

 कितनी  है  ?

 मंत्री  we  ला०  :  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  अधीन  विकास

 कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  फी  उस

 नथी  प्रक्रिया  के  अनुसार  जिसे  इस  वर्ष  आरंभ  किया  गया  है  अलग-अलग  योजनाओं  के  लिये  प्रति-झ  लग

 अनुदान  मंजूर  नहीं  किये  जाते  ।  इसके  बदले  में  मई  सन्‌  १९५८  से  प्रारंभ  होने  वाली  माहवारी
 किस्तों  के  रूप  में  विकास  के  सभी  क्षेत्रों

 क ेलिए  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  का  ls  भाग

 शीष  के  अन्तर्गत  दी  जाएगी  ।

 मिल  wat में
 1९5  and  Means
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 किसी  भी  वर्ग  की  योजनाओं  के  लिए  राज्य  सरकार  को  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  का

 व्  की  पहिली  तीन  तिमाहियों  में  राज्य  सरकार  द्वारा  की  गई  वास्तविक  प्रगति  के  झ्राधार

 पर  चौथी  तिमाही  में  लगाया  जाएगा  कौर  उसके  ग्रनुसार  इस  समय  में  चौथी  तिमाही  प्राक्कलन  के

 लिये  तथा  प्रत्येक  योजना  क  लिए  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर
 की  जाएगी

 कोयला  उत्पादन

 श्री  दामानी  :
 १३८९१

 सरदार  इकबाल  fag
 :

 क्या  खान  TAT  इंधन  मं  त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत
 सरकार  की

 कोयला  परिषद
 ने  भारत  सरकार  को  यह

 सलाह  दी  है  कि  तुरीय  पंचवर्षीय  योजना  के  कोयला  उत्पादन  का  लक्ष्य  १०  करोड़  टन

 रित  किया  जाए  ;

 क्या  परिषद  ने  १०  करोड़  टन  के  भ्रन्वाक्षित्सक  लक्ष्य  का  ब्यौरेवार  वर्गीकरण

 सुझाया है  ;

 यदि  तो  वह  किस  स्वरूप  का  है  ;  श्र

 क्या  सरकार ने  इस  मामले  पर  विचार  किया  ght  क्या ५  सार  से  उसका  कोई  निर्णय  किया

 अ्र्वक्षित्मक खान  कौर  इंघन  मंत्री  (  सरदार  स्वरण  सिंह )  att

 लक्ष्य  सुझाया  गया है  ।  परंतु  यह  केवल  इस  प्रकार  के  प्र  गरीब bap  mara  के  लिए  है  जिसे  भी

 शुरू  किया  जा  सकता  है  |

 से  इस  मामले  की  इन  बातों  के  बारे  में  प्रभी  कुछ  निश्चित  रूप  से  कहना

 ठीक  नहीं  है

 निर्वाचन

 थ्री  हमर ज
 "१३९६२.

 श्री  दलजीत  सिंह

 क्या  विधि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्वाचन  आ्रायोग  द्वारा  लोक-सभा  के  और  राज्य  विधान  सभाग्रों  के  निर्वाचन

 एक  ही  साथ  किसी  विधि  के  उपबंध  के  भ्रन्तगंत  किये  जाते  हैं  श्रद्वा  वें  एक  ही  साथ  सुविधा
 की

 दृष्टि  से  किये  जाते  हैँ  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  दूसरे  सामान्य  निर्वाचनों  के  अवसर  पर  बसें  पड़ने  वाले  क्षेत्रों  में

 निर्वाचन  wer  से  उस  समय  किए  गए  थे  जब  कि  सभी  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  प्ररिणाम  घोषित

 हो  चुका  था  wan  पड़ने  वाले  क्षेत्रों के
 उम्मीदवारों  को  राष्ट्रपति  ale  उपराष्ट्रपति के  चुनाव

 में  भाग  लेने  से  वंचित  गया  था  ;  शौर

 सभी  fa  चिन क्षेत्रों  में  एक  साथ  निर्वाचन करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही

 करने
 का

 विचार
 कर  रही  हैं  ?

 मूल
 कला

 ी  में
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 हज़ार नवीस )  (a)  लोक-सभा  के  लिये  सामान्य  निर्वाचन

 तथा  राज्य  विवान  सितारों  के  निर्वाचन  एक  ही  साथ  विधि  के  किसी  उपबंध  के  अंतगर्त  नहीं  किये

 जाते  इस  लिये  किये  जाते  हूं  जिस  से  मितव्ययिता  हो  a  प्रशासनिक  सुविधा  हो  तथा  लोक-सभा

 प्रो  विभिन्न  राज्य  विधान  सितारों  की  पांच  वर्षों  की  अवधि  लगभग  एक  ही  समय  समाप्त  हो  |

 हिमाचल  प्रदेश  के  तीन  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्रों  पंजाब  के  एक  संसदीय

 निर्वाचन  क्षेत्र  एक  राज्य  विधान  सभा  क्षेत्र  में  देश  के  अन्य  भागों  में  होने  वाले  निर्वाचनों के

 साथ  at  निर्वाचन नहीं  हो  सकता  क्यों  कि  इन  निवर्वाचन  क्षेत्रों  के  कुछ  भाग  में  उस  समय  ah  गिर

 रही  थी  ।  अतएव  उन  fala  क्षेत्रों के  प्रतिनिधि  राष्ट्रपति के  निर्वाचन  में  भाग  नहीं  ले  सके

 कौर  उप  राष्ट्रपति  का  चुनाव  निर्विरोध  sat  था  ।

 जिन  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  सारे  भारत  के  साथ  ही  ara,  अप रिहा यं  कारणों से  ,  चुनाव

 नहीं  हो  उनकी  अल्प  संख्या  का  विचार  करते  हुए  भारत  सरकार  यह  म्रावश्यक  तथा  व्यवहार

 नहीं  समझती  कि  इस  संबंध  में  कोई  कार्यवाही  की  जाए  |

 जातियों  श्रनसुचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  पदों  का  रक्षण

 19३४३.  श्री  सीरिया  :  व्या  गृह-किये कायें  मंत्री  भ्रनुसूचित
 जातियों  कौर  aaa  far  ख़ादिम

 जातियों के  लिये  पदों के  झ्रारक्षम  के  संबंध में  २८  १९४५८ के  भ्रतारांक्रित  प्रश्न  संख्या

 Bag  के  उत्तर के  पंत्रंघ  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  कया  भ्रपेक्षित  जानकारी  श्री  एकत्रित

 कर  ली  गई  है  कौर  क्या  उसे  सभा-पटल  पर  रखा  जाएगा  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (  श्री  दातार )  :  कभी  तक  जो  जानकारी री  प्राप्त हुई

 उसे  बतलाने  वाला  एक  विवरण सभा  पटल  पर  रखा जाता है  ।  परिशिष्ट  झनुबन्घ

 संख्या  ६]  ।  arg  जानकारी  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 दीक्षितों में  बेरोजगारी

 ३९४.  श्री  पाटेकर  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 —
 |  प  )  सन्‌

 PEYWRNG  में  दीक्षितों में  बेरोज़गारी  कम  करने  के  लिये  बम्बई  सरकार
 को

 कुल

 कितना  अगरदान  दिया  गया  श्र

 इस  योजना  के  अधीन  बम्बई  राज्य  में  सन्‌  PEYO—YNS  में  कितने  ग्रामीणों  को

 निकली दी  गई  है  ?

 शिक्षा मंत्री  (  डा०  कत ०  ला०  श्रीमाली  )  २८,०३,४१०  रुपयों का  कुल  केन्द्रीय

 अनदान  मंजर  किया  गया  था

 इस  योजना के  rata  ee aC e-  में  कोई  नौकरी  नहीं दी  गई
 पिछले

 at
 अर्थात  QEYY—-UE H AE HS के  बाद  कोई  नौकरी  नहीं  दी  गई  ।  योजना  के  निर्देश  पदों  के  अनुसार

 सन्‌

 ९  LX-4E A में  नियत  किए गए  व्यक्तियों की  नौकरी  जारी  रखने  के  लिए  जितना  व  होगा

 उसकी  २४५  परसैंट  केन्द्रीय  सहायता  होगी  प्रभाव  सन  Cexo-NG F gate HE fagtact में  यद्यपि  कोई  नियुक्ति  नहीं

 की  गई  फिर  भी  इस  प्रविधि  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता मंजूर  की  गई  है
 नांगा

 मूल  अंग्रेजी
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 बम्बई  की  दिक्षा  संस्थान

 1१२६४.  श्री  पांगरकर  :  क्या  शिक्षा  मंत्रो  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे

 कि

 जनवरी  १९४५६  से  दिसम्बर  rye  तक  बम्बई  की  जिन  गैर  सरकारी  शिक्षा  उंस्थाग्रों

 ने  अ्रनावर्ती  झन  दान  के  लिए  ara  किया  है  ;  उन  के  क्या  नाम

 प्रत्येक  संस्था  को  कितना  अनुदान  दिया  गया

 क्या  ऐसे  मामले  अभी  भी  विचाराधीन हैं  ;

 यदि  तो  विचाराधीन  मामलों  का  निबटारा कब  तक  हो  जाएगा ।

 1  कक्षा  मंत्री  (  डा०  का०  ला०  श्रीमाली )  से  लोक-सभा  के  पटल  पर

 एक  विवरण
 रखा  जाता  है

 ।  परिशिष्ट  श्रतुबन्थ  संख्या  ७]

 राजस्थान में  माध्यमिक  दिक्षा

 1१३९६.  श्री  प्रोफेसर लाल  :  कया  दिक्षा  मंत्रो यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राजस्थान  सरकार  द्वारा  माध्यमिक  शिक्षा के  पुर्वर्कंगठन  के  लिए  Peya—xXe F में

 जो  योजनायें  भेजी  गई  उनकी  संख्या  क्या  है

 क्या  उन  में  से  कोई  योजना  स्वीकार की  गई  है  ;  सनौर

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  राजस्थान  सरकार  को  कितना  रुपय  1  दिया  जाएगा

 या  देने  का  विचार है  ?

 शिक्षा  मंत्री  (  डा०  का०  Ato  श्रीमाली )  :  चौबीस ।

 २४,५३७  लाख  रुपये  देने  का  प्रस्ताव है

 mist  प्रदेश  में  विज्ञान  मंदिर

 1९३६७.  श्री  सं०  Fo  कृष्णराव  :  wane गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक  कायें  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सन्‌  Qeys—ve में  ग्रोवर  प्रदेश  में  विज्ञान  मंदिर  कहां कहां  स्थापित

 किये  जा पेंग  ?

 राज्य  सरकार  क गवेषणा  ate  सांस्कृतिक कार्य  मंत्री  हनुमान

 परामर्श  से  विज्ञान  मंदिरों  के  स्थानों  को  तय  किया  जाएगा  ।

 श्राप  प्रदेश  में  माध्यमिक  दिक्षा

 rezea  श्री  मं०  qo  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (
 क

 )  सन्‌  geuc—ve F areahya में  माध्यमिक  शिक्षा  का  geist  करने के  लिए  जो  योजनायें

 स्वीकृत  हो  चकी हैं  उनकी  संख्या  कया  हूँ  at  उनके  am  नाम हैं  ;  भ्र ौर

 इस  बाबत  wrest  प्रदेश  सरकार  को  कूल  कितना  रुपया दिये  जाने  का  प्रस्ताव है  ?

 शिक्षा  मंत्री
 क्या  ला०

 :  (१)  सन्‌  १६५६-५७ में  १२  हाई

 सकल  कक्षाग्रों क  RS  भ्र ति रिक्त  अ  लिय
 णा

 मूल  मं प्रे जो  में
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 (१)  श्रोरियेन्टल  हाई  स्कूलों  Pexo-¥a A Atel में  खोली  गई  उच्चतर  कक्षाओं  एवं  भ्र ति रिक्त

 सैक् दानों  क  लिए  सहायक  अनुदान  ।

 (३)  सन्‌  में  २५  हाई  स्कूलों  को  हायर  सेकंडरी  स्कूलों  तथा  बहु प्रयोजनीय

 विद्यालयों बदलने  तथा  उच्च  स्तर  क  शिक्षकों का  वेतन  क्रम  बढ़ाने  में  अ्रतिरिक्त  खर्चे ।

 (४)  सन्‌  १६५७-५८  में  सहायता  प्राप्त  सेंकडरी  स्कूलों  में  जिन  नयी  कक्षाश्ों की की  अनुमति

 दी  गई  उनके  लिए  सहायक  अनुदान  ।

 (५)  सन्‌  PeXg=—4s  में  खोले  गए  नये  हाई  स्कूलों  श्र  लोकल  बो  हाई  स्कूलों  में

 नई  कक्षाओं  TAT  नये  सेक्टरों  को  चालू  करने  के  लिए  सहायक  अनुदान  ।

 (६)  सन्‌  PEXV—YUG  में  उन  सरकारी  लोकल  as  स्कूलों  ate  सहायता  प्राप्त

 स्कूलों  के  लिये  खेल  क  मैदान  कौर  उपकरण  इरादी  का  प्रबंध  करना  जिन  को  हायर  सेकेन्डरी

 स्कूलों में  बदल  दिया  गया  ।

 (७)  गवर्नमेंट  afar  ने  का  स्थापना  खर्चे  |

 (5)  गवर्नमेंट  afar  कालिज  में  करें चा  रियों  का  पुनर्सेंगंठन  ।

 (8)  सेंट  जोसेफ  ज्  में  इमारतें  TAT  खल  के  मैदान  बनाना  |

 (१०)  गवर्नमेंट  शेन  के  लिये  इमारतें  ।

 (११)
 कमेंट  ट्रेनिंग  के  लिए  इमारतें  |

 (१२)  राज्य  दिक्षा  तथा  व्यावसायिक  मार्ग  दर्शन  ब्यूरो  ।

 (23)  सन्‌  १६५७-५८  में  ४  भ्र ति रिक्त  जिला  शिक्षा  अधिकारी  रखने  का  कार्यक्रम  ।

 (8%)  डिवीजनल  इंस्पैक्टर  ग्राफ़  स्कूल्स  के  पदों  का  बनाया  जाना  |

 (2%)  सरकारी  परिवारों  के  लिये  आयुक्त  के  कार्यालय  में  भ्र ति रिक्त  सेक्टरों  का

 खोला  जाना  ॥

 (१६)  सरकारी  माध्यमिक  विद्यालयों  में  १०  अतिरिक्त  स्कूल  सहायकों  को  नियुक्ति ।

 (१७)  ato  एच०  हिन्दू  गर्ल  हाई  के  लिए  इमारत  का  अनुदान  |

 (१८)  कार  वी०  एस०  तथा  सी०  वी०  एस०  हाई  स्कूल  चिलाकलापुदी  के  लिए  इमारत

 अनुदान  |

 (१९)  हायर  सेकेन्डरी  तथा  बहु  प्रयोजनीय  विद्यालयों  की  इमारतों  को  बनाना  तथा  उन्हें

 उपकरण  देना  ।

 (२०)  मेंट  हाई  स्कूल  विशाखापटनम  के  लिये  इमारत  ।

 (२१)  बुनियादी दिक्षा  के  दो  स्नातक  पुनर्परीक्षण  पाठ्य  क्रमों  को  चलाना
 ।

 (२२)  नागरिकता  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम को  चलाना

 (२३)  एम०  ato  विजयनगरम
 के

 श्रंशकालीन  बी०  एड०  पाठ्यक्रम  को

 पूर्णकालीन
 बी

 ०  एड०  पाठ्य  क्रम  वाले  कालेज  में  बदलना  |

 cw  क ख

 (२४)  गवर्नमेंट
 ट्रे  नंग  कालेज  में  एक  afafera  लिपिक  एक  सेकंडरी  ग्रेड  शिक्षक  की

 नियुक्ति  |

 (२५)  गैस  स्कूलों
 की

 तीसरी  निरीक्षका के  पद  का
 बनाया  जाना

 (२६)  PEXT—AXV  भ्र  १६५७-५८  में  खोले  गये  स्कूलों  को  सहायक  अत दान न्य  |
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 (२७)  सने  १९५६-५७  में  जिन  स्कूलों  को  हायर  री  कक्षायें  खोलनी  उनके  लिये

 २६  भ्र ति रिक्त  शिक्षकों  की  नियुक्ति  ।

 (२८)  सन्‌  १९५७-५८  में  जिन  स्कूलों में  हायर
 सेकंडरी  कक्षायें  खोलनी हैं  उनके

 लिये

 २६  भ्र ति रिक्त  शिक्षकों की  नियुक्ति  ।

 (२६)  महबूबाबाद  कौर  सेठ  के  हाई  स्कूलों  को  बहुप्रयोजनीय  विद्यालयों  में  बदलना  ।

 (३०)  अग्रवाल  हाई  स्कूल  को  बहुप्रयोजनीय  स्कूल  में  बदलना  |

 (३१)  '४६  हाई  स्कूलों में  मूल  विषयों का  सुधार  |

 (३२)  ४६  हाई  स्कूलों के  पुस्तकालयों का  सुधार  |

 (३३)  बी०  एड  ०  बारंगल का  पुनर्गठन  |

 (३४)

 पुनरीक्षण  |
 ||

 बहु प्रयोजनीय  विद्यालयों  में  कूछ  विषयों  का  फिर  से  शुरू  किया  जाना  तथा
 पतन

 का

 (२३५)  सरकारी  हायर  सेकंडरी  स्कूलों  में  अतिरिक्त  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  ।

 (२३६)  हायर  सेकंडरी  स्कूलों  की  नई  कक्षाश्रों  के  लिये  फर्नीचर  ae  उपकरण  |

 (२७)  ३  सरकारी  मिडिल  तथा  भ्र  हाई  स्कूलों  में  हायर  सेकंडरी  स्कूलों  का  खोला  जाना  |

 (३८)  सन्‌  में  नये  सेकंडरी  स्कूलों  तथा  नयी  कक्षाओं  के  लिये  अध्यापन

 अनुदान  ।

 (३९)  हाई  स्कूलों  का  बहु प्रयोजनीय  विद्यालयों में  बदला  जाना

 (४०)  मूल  विषयों में  प्र ध्या पन  का  सुधार  |

 (४१)  १७  हाई  स्कूलों  की  इमारतें  बनाना  ।

 (४२)  गोष्ठी  शादी  का  आयोजन  ।

 (४३)  गैस  स्कूलों  की  निरीक्षकों  के  दो  पदों  का  बनायां  जाना  ।

 (४४)  डिपुटी  डाइरेक्टर  आफ  पब्लिक  इंस्ट्रक्शन  के  एक  अतिरिक्त  पद  का  बनाया

 जाना 1

 (¥4)  जिला  शिक्षा  भ्र घि कारियों  के  लिये  जीपों  की  व्यवस्था  |

 १७.७६  लाख  रुपये  देने  का  प्रस्ताव है

 विश्वविद्यालय  अनुदान  झ्रायोग

 1१३६६.  श्री  मं०
 व०  कृष्णराव *  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  geXs—

 रकम  बांट  में  दी  जायंगी  ?

 ye  में  आंध  प्रदेश
 के

 विभिन्न  विश्वविद्यालयों  at  विश्वविद्यालय  अनुदान  झ्रायोग  द्वारा  कितनी

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  सन  PeYS—VE  में  अन्ध  प्रदेश  के

 उसमानिया  ग्रोवर  श्री  वेंकटेश्वर  विश्वविद्यालयों  को  ३३,१७,००३  रुपयों  की  रकम  बांट  में

 दी  जाएगी ।

 मूल  wast  में
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 अ्रनुसुचित  जातियों  ate  पिछड़े  वर्गों  के  लिये  कल्याण  योजनायें

 1१४००.  श्री  Ho  व०  कृष्णराव  :  क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 abet  प्रदेश  को  १६५८-५६  के  लिए  अनुसूचित  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों

 ar  aa  पिछड़े  वर्गों  के  लिये  कल्याण  योजनायें  के  हेतु  कूल  कितना  सहायक  झुकाना  पावं  टित

 किया  कौर

 क्या  उसी  ग्रन्थि  में  कोई  गहन  बहु प्रयोजनीय  परियोजना  चालू  की  जा  रही  है  ?

 एधा
 उपमंत्री

 lode  evt==rt \
 गृह-कार्य  Ale  ')

 (*)

 PEYG—YE  में  व्यय  में  केन्द्रीय

 गया  Wace  सरकार  का  अंशदान

 ————

 राज्य  सेक्टर  लाख  रुपये  लाख  रुपये

 अनिश्चित  ख़ादिम  जातियां  ER  ६२  RVR

 भ्रनुसुचित  जातियां  RL.  १२.६४

 भूतपूर्व  अपराधी  ख़ादिम  जातियां  १६  R45

 अन्य  पिछड़े  at  ERR  २.१७

 कल  ७६,  00  RG,  ००

 केन्द्रीय  सरकार  सेक्टर

 लाख  रुपये  लाख  रुपये

 अ्रतुसुचित  झ्रादिम  जातियां  8&. 33  8.33

 ४४  &  ee अनुसूचित  जातियां

 भूतपूर्व  अपराधी  area  जातियां  १.६६  १.६६

 कल  20. रे  20.0  डे

 नहीं  ।  पहले  से  जो  चार  बहुप्रयोजनीय  परियोजनाओं  चालू  की  गई  हूँ  उन्हें

 जारी  रखा  जायेगा  |

 मिलाई  इस्पात  परियोजना  नगर  में  मकानों  का  निर्माण

 2¥ok.  श्रीमती  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मिलाई  इस्पात  परियोजना  क्षेत्र  में  अब  तक  श्रमिकों  तथा  अरन्य  कमंचारियों के  लिए

 कितने  मकान  बनायें  गये  हैं  श्र
 १९५८-५६  में

 कितने  बनाये  जायेंगे

 मिल  अंग्रेजी  में
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 इन  में  से  कितने  मकान  श्रमिकों  के  लिए  बनवाये  गये

 क्या
 श्रमिकों  की  बस्ती  में  पानी

 की
 सप्लाई

 का
 समुचित  प्रबन्ध

 यदि
 तो

 सरकार  का  इस  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिए  कौन
 सी  योजना

 कवित  करने  का  इरादा  है
 ?

 खान  तौर  ईंधन  मंत्री  cay
 :  ate

 स्थायी  मकान  अस्थायी  मकान

 १६७०  स्थायी  मकान  बनाकर  तैयार  ४८५०  मकान  |  श्रमिक  झोपड़ियों

 के  निर्माण की  स्वीकृती है  जिन  में
 से  १९१० चुके  हूँ  र  ३०४४  निर्माण  की  विभिन्न

 पों  में  हैँ  ।  अस्थायी  मकान  तथा  १००  श्रमिक  झोपडियां

 बनकर  तेयार  हो  गयी  हैं  ।  2580.0

 अस्थायी मकान  तथा  १०००  श्रमिक

 झोपड़ियों के  निर्माण  का  शरीर  दिया  जा

 रहा  ।  निर्मित  हो  रहे  हैं  ।

 जी

 wat  ही  नहीं  उठता  |

 राजस्थान  में  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  की  भूमि

 1१४०२.  श्री  ओंकार  लाल  :
 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान में  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  की  कितने  एकड़  भूमि  है  ;

 कितने  एकड़  भूमि  जनता  को  पट्टे  पर  दी  गई  है  ;  शौर

 ate  भूमि  का  क्या  उपयोग  किया
 जायेगा  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  मेनन  )  लगभग  १२,८२५  एकड़  ।

 लगभग  ५८६  एकड़
 ।

 प्रतिरक्षा  विभाग  प्रौढ़  छावनी के  लिये  ।  यदि  कोई  कृषि  योग्य  भूमि  अस्थायी

 तौर पर  फालतू  होगी  तो  उस  में  रेजीमेंट  ot  जहां  तक  सम्भव होगा  कामत  करेगा

 arc  यदि  सम्भव  न  सरकार  द्वारा  निर्धारित  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  कृषकों

 संस्थाओं  को  पट्टे  पर  दे  दी  जायेगी  |

 राजस्थान में  प्रत्  फे  निक्षेप

 1१४०३.  श्री  श्रॉोकार  लाल  :  क्या  खान  शौर  इंधन  मंत्री यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान में  हाल  ही  में  wae  के  निक्षेप  मिले  हैं  ;

 यदि  तो  वहां  से  कितनी  मात्रा  में
 अभरन  लगतार

 ?

 मूल  wast में

 176(A)  1..5.0.-.4
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 fart  तेल  मंत्री  के०  दे०  मालवीय  )  share

 अभ्रक  इस  हालत  में  मिलता है  कि  उसकी  मात्रा का  waar  नहीं  लगाया  जा

 सकता है  |  इसलिये  रक्षित  मात्रा  का  प्रतिमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।  १९४५५  EXG

 मे
 वास्तव

 में  १२१,३४७  हं डर वेट  झर  Q4X, Gs  हंडरवेट  श्रमिक  निकाला गया  था  ।

 पुरस्कार  बन्ध  योजना

 (  श्री  fao
 qo  शुक्ल

 सरदार  इकबाल  सिंह
 1१४०४  ,

 1
 ो

 राम  कृष्ण

 ।  तंगामणि

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बचत  आन्दोलन  की  क्षमता  को  देखते  हुये  सरकार  कोई  पुरस्कार  बन्ध  योजना  बना

 रही हूँ  ;  श्र

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  किस  अ्रवस्था  में  है
 ?

 राजस्व  तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  रेड्डी  ):  पुरस्कार  बन्ध  जारी करने  का

 सरकार  का  कोई  विचार  नहीं  हूँ  ।

 भूतपूर्व  ara  हिन्द  फौज  के  सैनिक

 1१४०५.  श्री  अब्दुल  सलाम  :  क्या  गृह-करायें मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 grave  हिन्द  फौज  के  कितने  सैनिक  अरब  तक  भारतीय  प्रशासन  सेवा  कौर  भारतीय  विदेशी

 सेवा  में  चने गय

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  इसका  कोई  रिकार्ड  नहीं  रखा

 गया  कि  भूतपूर्व  आजाद  हिन्द  फौज  के  कितने  सैनिक  भारतीय  प्रयास  सेवा  में  चने  गये  हैं  ।

 उपलब्ध  रिकार्डों  से  यह  पता  चलता  है  कि  भूतपूर्व  ग्रा ज़ाद  हिन्द  फौज  का  कोई  सैनिक  प्रत्यक्ष  रूप

 से  भारतीय  प्रशासन सेवा  में  भर्ती  नहीं  किया  जा  सका  है  ।

 तजुर्बे  हिन्द  फौज  के  चार  पदाधिकारी  भारतीय  विदेशी  सेवा  में  लिये  गये
 चार

 तो  राज  दुत  हैं  कौर  एक  राजदूत
 क

 पद  से  सेवा  निवृत्ति  प्राप्त  कर  चुका  है  ।

 जेल  पदाधिकारियों  प्रशिक्षण  संस्थायें

 १४०६.  श्री  श्रीनारायण  दास
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  लखनऊ  के  जेल  प्रशिक्षण  स्कूल  और  टाटा  इंस्टीट्यूट  श्राफ  सोशल

 बम्बई  को  केन्द्रीय  सरकार  ने  उचित  मान्यता  दे
 दी

 है  site  क्या  उसके  परिणाम  स्वरूप  इन
 दोनों

 संस्थाओं
 ने  केन्द्रीय सरकार  की  संस्थानों  के  रूप

 में
 काम  करना  शुरू  कर  दिया  है  कौर

 केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा

 उनको
 कितनी

 वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही
 —_—_—_—_—_—————  ना

 मिल  अंग्रेजी  मे

 4Prize  Bond  Scheme
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  दातार )  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से

 सिफारिश  की  हैँ  कि  वे  १५  जेल  भ्र धि कारियों  को  इन  दोनों  संस्थाओं  में  ट्रेनिंग के  लिए  भेजे ं।

 लखनऊ  के  जेल  ट्रेनिंग  स्कूल  का  खच  उत्तर  प्रदेश  सरकार  देती  हू  श्र  टाटा  इंस्टीट्यूट
 ws

 का  खच  एक  प्राइवेट ट्रस्ट  करता  है  ।

 जेल  अधिकारियों  की  ट्रेनिंग  के  लिए  डाक्टर  डबल्यू  सी ०  नेकलेस ने  १९४३-५४ में

 जिस  are  का  संचालन  किया  उसके  लिए  गृह  मंत्रालय ने  टाटा  इंस्टीट्यूट को  ,\9\90  रुपये का

 अनुदान  दिया  था  ।  PEYR—KXY  से  मंत्रालय  भी  इस  इंस्टीट्यूट  को  एक  लाख  रुपये

 का  वार्षिक  अनुदान  दे  रहा  है  (  उससे  पहले  वह  BYooe  का  वार्षिक  भ्रनुदान  देता था  )  |

 पंजाब
 में  राष्ट्रीय  महत्व के  मन्दिर

 1१४०७.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  ate  सांस्कृंतिक-कार्य मंत्री  यह

 बताने  की
 कृपा  करेंग ेकि

 पंजाब
 में

 जो
 मंदिर  राष्ट्रीय महत्व  के  घोषित  किये  गये  हैं  उनके

 परिरक्षण

 श्र  उनकी  मरम्मत  प्रादि  के  लिये  सरकार  कार्यवाही  कर  रही

 गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ
 :  वे  सब  मंदिर  ठीक

 हालत में  हैं  ्र  उनकी  विशेष  मरम्मत  की  ज़रूरत  नहीं  हैं  ।  वार्षिक  मरम्मत  नियमित रूप  से

 हो  रही  wk  कन् जर वेदन  भ्र सि स्टेंट सकते  सुप्रिटेंडेंट  ने  इन  मंदिरों का  दौरा

 करने  का  कार्यक्रम  निश्चित  किया  है  ।

 दुर्गापुर  का  इस्पात  कारखाना

 1१४०८,  श्री  मुरारका
 :

 क्या  खान  ae  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 यह  देखते हुए  कि  दुर्गापर  इस्पात  कारखाने  के  लिये  उपकरण एक  ही  बार  मंगवा

 लिया  गया  है  क्या  इस  उपकरण  की  किस्म  का  ध्यान  रखा  जाता  है  कौर  कौन  इसका  ध्यान  रखता

 है
 ह ,

 उपकरण का  संभरण  करने  वालों  के  साथ  परामर्शदाताओं  का  तो  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  ;  ग्रोवर

 यदि  नहीं तो  यह  सुनिश्चय कसे  किया  जाता  है  कि  उपकरण ठीक  प्रकार का
 ?

 खान  घोर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag)
 :

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने

 के  इंजीनियर  कारखाने  के  लिये  नभ  वाले  संयन्त्र  उपकरण  का  निरीक्षण  करते

 हैं  ।

 जी  यद्यपि वे  कुछ
 प्रकार

 के
 उपकरणों

 के  ब्रिटेन के  लिये  एजेंट  हैं  परन्तु  दुर्गापुर

 इस्पात  कारखाने  में  हो  रहे  संभरण  से  उन्हें  कोई  व्यक्तिगत  लाभ  नहीं  है  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 मूल  wast  में
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 रिमाऊंट  सहारनपुरਂ

 1१४०६.  श्री  Zo  न  faze  राव  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 sat
 रिमाऊंट  सहारनपुर में  इस  समय  कितने  श्रमिक  काम

 कर
 रहे  हैं  ;

 उनकी  मजूरी  की  दर  क्या  है  ;

 क्या  श्रमिकों  पर  सेवा  की  कोई  लागू  की  जाती  हैं  ;  शर

 सरकार को  श्रमिक  संघ  से  डिपो  में  कार्य  करने  की  स्थिति के  बारे  कोई

 श्रम्यावेदन  मिला  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  मेनन  )  :  ७२४ ।

 मजूरी की  वर्गानुसार  नीचे  दी  गई  हैँ
 £--

 नाााणणणणााणाणइ

 ay  सख्या  मूल  वेतन  महंगाई  अन्तरिम  सहायता

 आकस्मिक  कोई  नहीं

 नियमित  Re  RY—-—-2——Yo  रुपये  Yo  रुपये  ४  रुपये

 साइसं

 अ्राकस्मिक  RE  ३०  रुपये  )  So  रुपये  रुपय

 नियमित  Vs  Yo  रुपये  रुपय ३०--१/२-३४५

 न  ३०  रुपये
 ४०  रुपये  ५  रुपय

 नियमित  कोई  नहीं

 भ्राकस्मिक  कोई  नहीं
 बलन

 नियमित  प्  ४०  रुपये  ५  रुपय ३०--  ९-३५  साये

 कोई  नहीं

 दे  Yo  रुपये  2  रुपय Jo—'/,— रेल
 रुपये

 साईस  लड़के

 ६  १५  रुपये  २०  रुपये  २'  ५०  रुपये

 जी  हां  ।

 नए  जी  हां  ।  a

 मिल  संप्रेषण  में

 tArmy  Remount  Depot.
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 पंजाब  में  श्रनसुचित  जातियां

 [१४१०  श्री  दी०  चे  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  waked  जातियों  तथा  झनुशूचित

 आदिम  जातियों
 के  आयुक्त  के  FEAXQ—UY  के  प्रतिवेदन के  पृष्ठ  ६  १८)  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने की  छुपा  करेंगे कि  :

 क्या  उसके  wea  पंजाब  सरकार
 ने  अनुसूचित  जातियों  के  मंत्रणा

 समितियों  की  स्थापना  wit

 यदि  तो  ऐसी  समिति  कब  स्थापित की  जायगी
 ?

 उपमंत्री  :
 sit  नहीं  ।

 इस  बारे  में  राज्य  सरकार  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होते  ही  उसे

 सबा-पटल पर  रख  दिया  जायगा  |

 पुरातत्व विभाग  का  पुस्तकालय

 1१४११.  श्री दी०  | ह ०  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  १८

 १६५८  के  तारांकित प्रशन  संख्या  १७३७  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पुरातत्व  विभाग  फे  दिल्‍ली  से  बाहर  चले  जाने  पर  भी  उसके  पुस्तकालय  को  दिलं  में  ही  रखने  के
 बारे

 में  कोई
 निर्णय  किया  गया है  ?

 गंबेषणा ate  सांस्कृतिक-फायर  मंत्री  हुमायूँ  कबीर  ):  यह  निश्चय  किया  गया

 है
 कि

 पुरातत्व  विभाग  का  पुस्तकालय  दिल्‍ली  में  ही  रहेंगा  ।

 रूरफेला  बस्ती

 1१४१२.  श्री  सुधार :  क्या  खान  कौर  इंघन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 रूरकेला  इस्पात  कारखाने की  बस्ती  कुल  कितने  क्षेत्रफल में

 भिलाई  atc  दुर्गापुर  की  बस्तियों  से  यह  छोटी  है  या  बड़ी
 ?

 खान  ate  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 सह 1 |  रूरकेला  इस्पात  कारखाने

 की  बस्ती  के  लिये  १४,८००  एकड़  भूमि  का  प्राक्कलन  स्वीकृत  किया  गया

 भिलाई  के
 लिये  १३,७७३ एकड़  और  दुर्गापुर  के  लिये  १०,५३९  एकड़  भूमि  है  |

 स्त्री तथा  बाल  संस्था  QENE

 Teves.  श्रीदामानी  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 wa
 तक

 किन-किन  राज्यों  ने  स्त्री  तथा  बाल  संस्था

 VEX,  को  aT  किया  है  ;  भर

 शेष  राज्य  सरकारों  ने  कभी  तंक  अधिनियम  को  क्यों  लागू  नहीं  किया  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०
 :

 कोई  नहीं  ।

 अधिनियम  के
 श्रन्तगंत  नियम

 बनाये  जा
 रहे  हैं  बर  इसलिये किसी  राज्य  में  अधिनियम

 _  को  लागू  नहीं  किया  गया  है
 ।

 मूल  ग्रेजी में
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 घड़ियों  का  तस्कर

 1१४१४,  श्री  दी०  do  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 eye  में  कर्ब  तक  सरकार  ने  जो  घडियां  जब्त  की  हूं  उनका  मूल्य  कया  हैं  ;

 घड़ियों के  तस्कर  व्यापार  को  कम  करने  के  लिये  व्या  कार्यवाही की  गई

 faa  उपमंत्री  ब०  2e4s Fed FF के  पहले  के  छः  मास  २,५५८,
 ८७  १

 रुपय |

 घड़ियों  ate  अरन्य  sequal  के  तस्कर  व्यापार  को  रोकने  के  लिये  कई  विधान  बनाये  गय

 हे ग्रौर कई कार्यपालिका कई  कार्यपालिका  कार्यवाहियां की  गई  हें  ।  (१)  तस्कर  व्यापार  को  रोकने  में  लगे  हुए

 सीमा  शुल्क  पदाधिकारियों  की  अनुसन्धान  की  शक्तियां बढ़ा  दी  गई  हैं  ;  (२)  सीमा  पुलिस

 की  भी  सीमा  शुल्क  सम्बन्धी  शक्तियां  प्रत्यायोजित  कर  दी  गई  (  ३)  सन्दिग्ध  जहाजों  कौर  विमानों

 की  ठीक  प्रकार  तलाशी  ली  जाती  है  (४)  समुद्री  तट  ate  सीमान्त  के  उन  भागों  में  नियमित  कौर

 अकस्मात  गश्त  की  जाती  है  जहां  से  माल  चोरी  छिपे  लाया  जा  सकता  है  (५)  सुचना  मिलने  पर

 समद्र  सीमा  शल्क  अधिनियम  के  अ्रन्तगत  किये  गये  भारी सतक  हा  कर  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 जुर्मानों  के  अतिरिक्त  माल  जब्त  कर  लेने  के  अतिरिक्त  जहां  उचित  समझा  गया  मुकद्दमें  भी  चलाये

 गये  हें  ताकि  लोग  उससे  सबक  सीखें  |  १९५७  से  केन्द्र  में  एक  राजस्व  गप्तवार्ता  विभाग  भी  काम  कर

 रहा  है  जिस  से  तस्कर  व्यापार  को  रोकने  वाली  संस्थानों  की  गतिविधियों  का  समन्वय  हो  जाता

 है
 |

 अनुसूचित  जातियों  तथा  जातियों  सुची

 सुबोध
 1१४१४

 श्री  स०  च०  सामन्त

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  की  सूची  का
 पुनरीक्षण

 करने के

 लिये  wa  तक  किन-किन  राज्य  सरकारों  ak  संघ  राज्य  क्षेत्रों  अपनी  प्रस्थापनायें  भेजी

 हैं  ;

 क्या  उनकी  प्रस्थापनात्मों का  पुनरीक्षण  किया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है
 ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  ater)  निम्न  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य क्षेत्रों ने

 ara  प्रस्थापनाय  भेजी  है

 श्रीनगर

 बिहार  हिमाचल  प्रदेश

 बम्बई  श्मसान  so

 मद्रास
 मणिपुर

 उ  sid

 पजाब

 उनका  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 मल  wast  में
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 राय-कर

 १४१६,  श्री  कमर  fag  डामर :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मध्य  प्रदेश

 के झाब थि  जिले  में  कितने  व्यक्ति  राय-कर  देते  हैं
 ?

 राजस्व  तथा  wars  व्यय  मंत्री  गोपाल  मध्य  प्रदेश  के  जिले  के  ३०४

 व्यक्तियों के  नाम  १  १९५८  को  आयकर  के  रजिस्टर  में  दर्ज  थे  ।

 प्रतिरक्षा  संस्थानों  में  अस्पताल

 1१४१७,  श्री  स०  म०  बनर्जी  :.  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 युद्ध  सामग्री  डिपों  श्र  अन्य  प्रतिरक्षा  संस्थानों  सामग्री  कारखानों  के  अतिरिक्त  )  में  अस्पतालों

 की  व्यवस्था  की  जा  रही  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :
 युद्ध  सामग्री  ई०  एम०  ई०

 निरीक्षणालयों  शर  प्रशिक्षण  संस्थानों  में  अस्पतालों  की  नहीं  डिस्पेन्सरियों  की  व्यवस्था  की  जा  रही

 है  ।  सेना  के  अस्पताल  किसी  विशेष  संस्थापन  के  लिये  नहीं  होते  हैं  बल्कि  वे  विशेष  स्टेशनों  के  लिये  होते

 हैं  ।  जहां  से  सभी  यूनिटों  युद्ध  सामग्री  कारखानों के  )  के  ब्यक्ति  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।

 तस्कर  व्यापार

 इक़बाल  सिंह

 st  कौडियाल

 श्री  कृष्ण

 डा०  राम  सुलग

 1१८.  <
 थ्री  रघुनाथ fag  :

 थी  राम  गरोब

 थ्री  पांगरकर

 थ्री  दल  जीत  fag

 श्री  अ

 ‘Lat  तंगामणि

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १६४८-५६ में  निम्नलिखित  स्थानों  पर  प्रत्येक  मास  कितने  तस्कर  व्यापारी  पकड़े

 गये
 ~

 (१)  पूर्वी  ate  पश्चिमी  भारत-पाक सीमा  पर  ;

 (२)  पूर्वी  पंजाब  सीमा

 (३)  भारत  के  बन्दरगाहों पर

 (४)  प्रत्येक  राज्य

 कितने  देशों के  )  तस्कर  व्यापारियों को  दण्ड  दिया  गया  ;

 उपरोक्त  अवधि  में  तस्कर  व्यापार  करने  वालों  से  जो  विशेषकर  जब्त

 की  गईं  उनका  कुल  7.0  शौर  अलग-अलग  आंकड़े  बया  a

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 तथा
 असैनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  :  से

 एक  विवरण

 जिसमें  जानकारी  दी  गई  है  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है
 |

 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या

 =]

 aqatan  विकास  पदाधिकारियों  का  प्रशिक्षण

 1१४१६,  सरदार  इकबाल  सिह  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य-मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सामुदायिक  विकास  मंत्रालय  द्वारा  wer  कालीन  पाठ्यक्रमों  के  लिये  राष्ट्रीय

 प्रयोगशालाओं  अथवा  ear  में  भेजे  गये  पदाधिकारियों  का  प्रशिक्षण शुरु  हो  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  यह  कब  आरम्भ  होगा  ?

 faire  गवेषणा  शौर  सास्कृतिक  मंत्री  हमा यून
 :  जी

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 दिल्‍ली  में  स्कूलों  की  इमारतें

 सरदार  इकबाल  fag
 F  RRO,  थी  राम  कृष्ण

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEYGV—“S  में  दिल्‍ली  में  स्कूलों  की  कितनी  इमारतें  बनाई

 उपरोक्त  अ्रवरधि  में  स्कूलों  की  कितनी  इमारतों  की  मरम्मत  हुई  ;

 इन  में  कितनी  इमारतें  लोगों  ने  सरकार  की  सहायता  के  बिना  शौर  कितनी  सरकार

 की  सहायता  से  बनाई  ;  कौर

 CEXG—HE  में  कितनी
 इमारतें  बनाई

 जाने  वाली हैं
 ?

 शिक्षा  मंत्री
 का०

 ला०  श्रीमाली  )  :  २८  |

 कोई  नहीं  |

 (१)  सरकार  की  सहायता  F—2y

 (२)  सरकार  की  सहायता  के  बिना--कोई  नहीं  ।

 (4)  ५२  जिनमे ंसे  २७  बन  रही  हू  ।

 पंजाब  में  राय-कर  देने  वाले

 1१४२१.  सरदार
 इकबाल  fag:  क्या  fae  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 REXE—XO ATT  १६५७-५८  में  पंजाब  में  कितने  कर  areal  ने

 राय-कर  नहीं  दिया  ;  कौर

 इस
 जिता तारे तार

 राय-कर  की  बकाया  राशि  कितनी  है  ?
 लपन्यानमननन

 मिल  प्रंग्रेजी  में
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 तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  :  एक  जिस  में  यह

 जानकारी  दी  गई  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  €]

 जानकारी  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 tata  परिषद्‌

 z rr 9 1१४२२.  श्री  वाजपेयी  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  २१  द्रव  Aly  a  £५८  के  तारांकित  प्रदान  संख्या

 ROU  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उसके  पश्चात्‌  क्षेत्रीय  परिषदों  के  foray  की  कार्यान्वित  के  बारे  में  जानकारी

 आप्त  हो  गई  थी  ;  शौर

 यदि  तो  क्या  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 मंत्री  Mo  qo  :  क्षेत्रीय  परिषदों
 के

 उल्लिखित

 निर्णयों  की  कार्यान्वित  सम्बन्धी  जानकारी  प्राप्त  हो  चुकी  है  इनकार  उसकी  छानबीन  की  जा  रही

 al

 शीघ्र  ही  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जायेंगी  ।

 दिल्ली  कारपोरेशन के  लिये  भवन

 att  ato  चल  फार्मा

 श्री
 FRvIz.  २५

 वाजपेयी

 1  सरदार  इकबाल  सिंह

 बया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  को  दिल्‍ली  नगर  निगम  से  कोई  प्रार्थना  प्राप्त  हुई  है  कि  अजमेरी

 @z  एक्स शन  एरिया  में  निगम  के  fad  नया  भवन  बनाने  के  हेतु  सहायता  दी  जाये  ;  कौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  ato  ब०  पन्त  )  :  शौर  वित्तीय  सहायता  के  लिये

 को  कोई  प्रार्थना  नहीं  मिली  है  ।  दिल्‍ली  नंबर  निगम  ने  तथा  संभरण

 मंत्रालय  से  कहा  है  कि  वह  निगम  कार्यालय  के  नये  भवन  के  लिये  उपयुक्त  भूमि  का  आवंटन  करे  ।

 पंजाब  में  yaya सेनिक

 Tevey  श्री  दलजीत सिह  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  में  कितने  मृतपू्वे  सैनिकों  को
 जाब  में  १९५७  शौर  Pays  में  परब  तक  सरकारी

 गैर-सरकारी  नौकरियों  पर  रखा  गया  था  ;

 (a)  उन  में  से  कितने  ग्रनुसूचित  जातियों  के  थे  ;  कौर

 उन  में  से  कितने  होशियारपुर  के  शर  कितने  कांगड़ा  जिले  के  थे  ?

 मल  म्रंग्रेज़ी  में
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 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  मजीठिया
 :  १९४५७ से  Xs  तक

 राज्य  में  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  के  द्वारा  ३३५२  भूतपूर्व  सैनिकों  को  रोजगार  दिलाया  गया  था  |

 wie  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 पाकिस्तानी तस्कर  ध्या पारो

 १४२५,  at  दलजीत सिंह  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १६  gE4S

 के  बाद  भारतीय  सीमा  पुलिस  अथवा  सेना  कर्मचारियों  ने  पाकिस्तानी  तस्कर  व्यापारियों  पर  गोली

 चलाई  प्रौढ़  बदले  में  उन्होंने  कितनी  बार  गोलों  चलाई  ?

 तथा  श्रमिक व्यय  मंत्री  गोपाल

 १.  सीमा  पुलिस  द्वारा  तस्कर  व्यापारियों  पर  चलाई  गई  गोली

 २.  पाकिस्तान  की  झ्रोर  से  चलाई  गई  गोली  चलाने  वालों  की

 पहचान  नहों  हो

 ३.  पाकिस्तानी  तस्कर व्यापारियों  कौर  भारतीय

 पतन

 ने  एक

 फहर पर  गोली  चलाई

 नोट  इनमें  से  किसी  घटना  में  a(ae  अ्रन्तप्रस्त  नहीं

 पेस  राज्य  उत्पादन  ला  विभाग

 1१४२६.  oft  दल जोत  सिंह  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विलय  के  समय  पेप्सू  राज्य  उत्पादन  शुल्क  विभाग  के  प्रथम  से  चतुर्थ  श्रेणी  तक  कितने

 हक मे चारी  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  विभाग  में  लिये  गये  ;  कौर

 उनमें  से  अ्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रतुसुचित  aries  जातियों  के  कितने  कर्मचारी

 थे
 ~  ?

 राजस्व  तथा  wafers  व्यय  मंत्री  गोपाल  विलय  के  समय  पेप्सू

 राज्य  उत्पादन  शुल्क  विभाग  के  कोई  कर्मचारी  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  विभाग  में  नहीं  लिये  गये

 q

 प्रदान  उत्पन्न  नॉटी  होता  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों के  erat  के  बोरे

 शी  दलजीत  fag  क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PEXG—HE  में  अब  तक  अनुसूचित  जातियों  तथा  अ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  आयुक्त

 ने  कितनी बार  पंजाब  का  दौरा  किया  कौर

 वह  राज्य  में  किन-किन  स्थानों  पर  गये  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  शिल्पा  )  केवल एक  बार

 पठानकोट  ॥
 गिए  एएपटएएगिए-एएपा पए

 मल  पं प्रे जी
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 भारत  का  राज्य  बेक

 1१४२८.  श्री  दलजीत  fag  :  क्या  वित्त  मंत्रो  १३  gays  के  झ्र तारांकित  प्रश्न

 संख्या  १७५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कपा  करेंगे
 कि

 उसके  पश्चात  ३०  १६५८  तक

 पंजाब  राज्य  में  भारत  के  राज्य  बंक  की  कितनी  भुगतान  कार्यालय  तथा

 sina  खोले  गये  ?

 purer  तथा  wafers  व्यय  मंत्री  गोपाल  रेड्डी  ):  १३  फरवरी से  ३०  g€us

 तक  भारत  के  राज्य  बर्क  ने  पंजाब  राज्य  के  निम्नलिखित  स्थानों  पर  चार  दिखायें  कौर  एक

 आफिस  )  खोला है
 ee  ee  ren  ee

 हनन शाखा यप  सब-ऑ्राफिस

 १.  फाजिल्का  १.  नंगल  )

 २.  फिलौर

 ३.  नवांशहर  )

 पानीपत *

 a
 छात्र

 1१४२६.  ठाकुर  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  सरकार
 को

 मालूम  है
 कि

 उच्च
 शिक्षा

 के  लिये  त्रिपुरा
 से

 कलकता  जाने  वाले  छात्रों

 को  स्थानाभाव  के  कारण  कई  समय  से  बहुत  कष्ट  सहन  करना  पड़  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  क्या  श्रनिवायं  कार्यवाही  करने
 का  विचार  कर

 रही है  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )
 :

 कलकत्ता  विश्वविद्यालय  से  कहा  गया  था  कि  वह  अपने  होस्टलों  में  त्रिपुरा  छात्रों

 के  लिये  स्थान  रक्षित  कर  दे
 ।

 विश्वविद्यालय  ने  उनके  लिये  हजारा  रोड  पर  स्नातकोत्तर  हाल  में

 जो  CRuc  से  खोला  जायेगा  स्थान  रक्षित  रखना  स्वीकार  कर  लिया  re  ।

 टेक्नीकल  कर्मचारियों  की  भर्ती

 1१४३०.  सरदार  इकबाल  सिंह  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  २०  १९४५७ के  तारांकित  प्रदन

 संख्या  €€०  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि  :

 क्या  सरकार ने  राज्य  सरकारों  को  टेक्निकल  कर्मचारियों  are  विशेष  कर  उन प्रविधियों

 को  भर्ती  करने  के  जो  विदेशों  में  दिक्षा  पा  रहे  अथवा काम  कर  रहे  नया  तरीका  भ्र पना ने के

 बारे  में  मंत्रणा दी  है  ;

 oo
 यदि

 तो  राज्य-सरकारों  की  प्रतिक्रियायें  क्या  हैं
 ?

 मल  sist  में

 *जो  पहले  सब-ग्राफिक
 था

 |
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 मंत्री  ato  न्‌०  :

 राज्य  सरकारें  नये  तरीके  को  के  पक्ष  में  हैं
 ।

 पदाधिकारियों  को  सेवा-निवृत्ति  की  a

 1१४३१.  सरदार  इकबाल  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सेना  पदाधिकारियों  की  सेवा-निवृत्ति  की  arg  बढ़ाने  की  कोई  प्रस्थापना  है  ;

 इस  प्रस्थापना  की  मुख्य-मुख्य बातें  क्या  हैं  ;

 क्या  इस  प्रस्थापना  को कार्यान्वित किया  गया  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  मजीठिया )
 :  प्रौढ़  जी  नहीं  ।  परन्तु कुछ

 की  भावी  उन्नति  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  यदि  स्वीकार  हो  तो  कुछ

 वर्गों  में  सेना  पदाधिकारियों  की  सेवा-निवृत्ति की  ary  बढ़  जायेगी  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  |

 पदाधिकारियों में  भ्रष्टाचार

 1१४३२.  श्री  तंगदिली  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEYG—KE  में  पब  तक  केन्द्रीय  सरकार  के  कितने  पदाधिकारियों  के  खिलाफ  विशेष

 पुलिस  संस्थापन  ने  घुंस लेने  कौर  गबन  शादी  करने  के  लिये  कार्यवाही की  ;

 ये  पदाधिकारी किन  मंत्रालयों  के  थे  ;  शर

 प्रत्येक  को  क्या  दण्ड  दिया  गया
 ?

 मंत्री  गो०  धन  :  से  एक  विवरण  जिसमें  जानकारी

 दी  गई  है  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट ४,  प्रनुवन्ध  संख्या  १०]

 1१४३३.  श्री  पदम  देव  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 चम्बा  में  भू-राजस्व  बन्दोबस्त कार्य  के  समाप्त  हो  जाने पर  विभिन्न

 श्रेणियों के  कितने  कर्मचारी  सेवामुक्त  हो  जायेंगे  ;  कौर

 सरकार  ने  उनको  रोजगार  देने  के  लिये  यदि  कोई  योजना  बनाई  तो  वह  है
 ?

 गह-काय  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  :
 एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  रख

 दिया  गया  है  ।  दिखाये  परिशिष्ट  ४, अनुबन्ध  संख्या  ११]

 चम्बा जिले  में  चल  रहे
 बन्दोबस्त

 के
 काम

 के  समाप्त  हो  जाने  पर  वहां  के  कर्मचारियों

 को  मंडी  जिले  में  शुरू  किये  जाने  वाले  बन्दोबस्त  के  काम  पर  लगाने  की  है  ।

 are का  विकास

 1१४३४.  श्री  संगण्णा  :
 कया  बटालिक  गवेषणा  कौर  सांस्क्ृतिक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  नाटक के  विकास  wk  संवर्धन के  लिये  कोई  fi
 -

 वित्तीय
 य  सहायता  दी  गई

 कौर

 मिल  wi  में



 लिखित  उतर  Rese ३  gays

 यदि  तो  पंचवर्षीय  योजना  प्रविधि  में  कितनी  सहायता  दी  गई  है
 ?

 गवेषणा  शर  सास्कृतिक-कार्य मंत्री  gata
 :

 उस  कार्य  के  लिये  प्रभी  तक  8,919, OR  रुपये  खर्चे  किये  गये  हैं  ।

 aq  लोक  सेवा  maim  की  रिपोर्ट

 १४३५,  श्री क०  Ho  मालवीय  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह सच  है  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  वार्षिक  रिपोर्ट  केवल  अंग्रेजी में  ही  प्रकाशित  .

 1

 यदि  तो  उसे  हिन्दी  में  भी  प्रकाशित  कराने  की  व्यवस्था कब  तक  की  जायेगी  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क्

 इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 युद्धास्त्र  कारखानों  के  पर्यवेक्षक

 1१४३६.  श्री  हेम  राज
 :

 क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  ६  १९५८ के  तारांकित  प्रदान  संख्या  २०३४

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  युद्धास्त्र  कारखानों  में  नियोजित  पर्यवेक्षकों  के  उच्च  अध्ययन  के  लिये  सुविधाओं

 कीਂ  योजना  का  परीक्षण  कर  उसे  प्रति  रूप  प्रदान  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :
 जी नहीं  ।  इस  योजना

 को  कभी

 रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 उत्पन्न नहीं  होता  है  ।

 कोयला  में  तेल  सर्वेक्षण

 1१४३७.  सरदार  इकबाल  fag  :  क्या  खान  श्र  ईधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  पंजाब  राज्य  के  कपूरथला  जिले  में  तेल  प्राप्त  होने  की  कोई  संभावनायें  हैं  ;

 यदि  हां  ,  तो  उक्त  जिले  में  ऐसे  स्थानों  के  कया  क्या  नाम  हैं  ;  झर

 क्या  ड्रिलिंग  प्रारम्भ  हो  गया  है  ?

 खान  आर  तेल  मंत्री  हे०  दे०  मालवीय )
 :

 इसकी  जांच  हो  रही  है  ।

 उत्पन्न नहीं  होता  है  ।

 कपूरथला  जिले  के  किसी  भाग  में  कभी  ड्रिलिंग  प्रारम्भ  नहीं  हुमा  है
 ।
 ह ee

 1  मूल  dash  में
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 मणिपुर  में  लोहे  की  नालीदार  चादरें

 1१४३८.  श्री  ले०  बचो  fag  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मनीपुर में  झ्रादिम  जाति  गृह  निर्माण  योजना के  अ्रन्तगत  PEXR—KY  सनौर  १६५७-५८

 में  कितने  ख़ादिम जाति  वासियों  को  लोहे  की  नालीदार  चादरें  सम्भरित  की  गई  हैं

 चादरों के  पात्रों  का  चुनाव  किस  सिद्धान्त  के  आधार  पर  किया  गया  था  ;

 उपरोक्त  अवधि में  लोहे  की  नालीदार  उपरोक्त  चादरों  से  कितने  मकान  बनाये

 गये हैं  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  इम्फाल  में  प्रचलित  कीमत  पर  गृह-निर्माण

 करने के  लिये  २०७  भ्रादिम जाति  परिवारों  को  लोहे  की  नालीदार  चादरों  के  २०६५  बण्डल  जारी

 किये  गये  थे  ।  इम्फाल से  उखरूल  चुराचांदपुर केन्द्रों  इन  चादरों  को  ले  जाने  का  परिवहन

 व्यय  सरकार  वहन  करेगी  ।

 सब  डिवीजनल  अधिकारियों  की  सिफारिश  पर  लोहे  की  नालीदार  चादरों  का

 किया  गया  था  ।  इस  योजना फे  wea  चादरें खरीदने  में  व्यक्ति  की  क्षमता  कौर  उनकी

 तारों  की  स्थानीय  पुष्टि  के  पश्चात् हस  ही  उपरोक्त  सिफारि दा  प्रस्तुत  की  गई  थी  ।

 २०७  मकान  |

 कैंटीन  स्टोर  विभाग

 1१४३९  श्री स०  म०  बनी :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कैंटीन  स्टोर्स  विभाग  में  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  के  माध्यम  से  भरती  की
 जाती

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ;

 PEYV—¥S  शर  ३१  १९५८  तक  कितने  कर्मचारियों की  सीधी
 भरती  की

 गई  थी
 ?

 गु प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  जी  नहीं  ।

 कैंटीन  स्टोर्स  डिपार्टमेंट  निम्न  कारणों  से  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  के  माध्यम  से  अपने

 कर्मचारियों  की  भरती  नहीं  करता  है

 (१)  यह  वाणिज्यिक  स्तर  पर  संचालित  होने  वाला  स्वायत्तशासी  निकाय  है  ;

 (२)  यह  विभाग  श्रखिल  भारतीय  संगठन  है  ate  कर्मचारियों  की  भरती  wet  चुनाव  समिति

 द्वारा  करता  है  ।  समिति  की  बैठक  सामान्यतया  दिल्‍ली  ate  बम्बई  में  होती  है  ।

 (३)  काम  दिलाऊ  दफ्तर  जिन  उम्मीदवारों  की  सिफारिश  करते  हैं  वे  कभी  कभी  भ  घर

 से  बाहर  wea  स्थानों  में  नियुक्ति  से  विमुख  रहते  कौर  इससे  प्रशासनिक  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो

 जाती हैं  ।

 १३०  शौर  ४७  क्रमशः  |
 ee

 मूल  मंप्रेज़ी  में
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 निर्वाचन  य।चिकायपें

 1१४४०.  श्री  वाजपेयी  :  क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विगत  ora  चुनावों

 के  पश्चात्  उपचुनावों  से  सम्बन्धित  कितनी  याचिकाश्रों  का  कर  दिया  गया  है  श्र  कितनी  अभी

 न्यायाधिकरण  के  समक्ष  निलम्बित  हैं  ?

 विधि  उपमंत्री  :
 gat  प्राम  चुनाव  के  गश्चात्‌ च्  हुए  उपचुनावो ंसे  सम्बन्धित

 दो  चुनाव या  चुकाया  पहली  १९५८  तक  निर्मित  हो  चुकी हैं  ax  राठ  याचिकायें  mit

 निर्वाचन  न्यायाधिकरण  के  समक्ष  निलम्बित  हैं  ।

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  का  तदा नल  घार  कालेज

 १४४१.  श्री  विभूति  मिश्र  :
 क्या

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राज्य  झ्र मे रिका  के
 नैशनल  वार  कालेज  के  पदाधिकारी  १९५८  में  भारत

 आये  थे  ;

 यदि  तो  उन्होंने  किन-किन  स्थानों  को  देखा  ;  और

 उनके  ata  का  क्या  उद्दीन  था  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :

 जी  हां

 दिल्‍ली  शर  श्रागरा  ।

 कालेज के  विद्याथियों  को  बाहर  की  जानकारी  कराने  के  कालेज  के  कोर्स  के  रूप

 ग्रमेरिका  सरकार  हर  साल  देश  से  बाहर  विद्याथियों की  यात्रा  का  इन्तजाम करती  यह

 भारत  यात्रा  इसी  सिलसिल  में  थी  ।  इस  बारे  में  ड्राप  का  ध्यान  oat Cont QU)  के  तारांकित  संख्या

 go  के  भाग  के  उत्तर  की  दिलाया  जाता है
 ।

 संघ  राज्य  क्षेत्र  बिदेश  छात्र॑वृत्ति  योजना

 1१४४२.  श्री  श्र०  क्र  गोपालन  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क
 {

 )  सरकार
 की  संघ  राज्य  क्षे  त्र  विदेश  छात्रवृत्ति  PEYG—YE  के  प्रधान  भ्रध्ययन

 ्  कितने  आवेदनपत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 इंटरव्यू के  लिये  कितने  प्रार्थी  बुलाये  गये  थे  ;

 क्या  उम्मीदवारों  का  भ्रत्तिम  चुनाव  कर  लिया  गया  है  ;  गौर

 यदि  तो  उनकी  agate  क्या  हैं  शौर  उनके  चुनाव  का  क्या  प्राधा

 विजातीय  गवेषणा
 site  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री हुमायूँ  :  ६४

 २१

 जी  हां  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 (१)  विशेष  रूप  से  निर्मित  चुनाव  समिति  द्वारा  योग्यता  परिमाप  के  आधार  पर  उन्हें

 चूना  जाता  है  ।

 (२)  चूने हुए  उम्मीदवारों  की  अ्रहतायें  बताने  वाला  विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा

 जाता है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  १२]

 व्यय  कार

 1१४४३.  श्री  कुन्दन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  व्यय-कर  अधिनियम

 2eXV9  के  अधीन  ह  ५.
 sey  ve  में  कितने  व्यय  पर  कर  निर्धारित  करने  की  संभावना  ?

 तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री  (si  गोपाल  :  सरकार के  पास  झ्र भी  तक  जानकरी

 नहीं है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  लिये  स्वीकृत  धन  राशि

 १४४४.  श्री  खादीवाला :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रन्त्गत  केन्द्रीय  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  के  लिये  कुल

 कितनी  धन  राशि  स्वीकृत  की  है  ;

 उस  स्वीकृत  aa  राशि  में  से  केन्द्रीय  सरकार  ने  श्री  तक  कितनी  धन  राशि  दे
 दी

 है  ;

 अब  तक  कितनी  घन  राशि  उपयोग  न  किये  जाने  के  फलस्वरूप  व्यतीत  हो  गई  तथा  उसके

 क्या  कारण  हँ  ?

 राजस्व  कौर
 श्रसंनिक

 व्यय
 मंत्री  गोपाल  कौर

 स्वीकृत
 धन

 राशियां  sar  की  गयी  धन  राशियों  से  भिन्न  नहीं  घन  की  स्वीकृति  सम्बद्ध  केन्द्रीय  मंत्रालयों  द्वारा

 मूल्य  झांकने  के  बाद  दी  जाती  है  कौर  स्वीकृत  धन  की  राशि  को  क्रियान्वित
 करने

 को
 राज्य

 केन्द्रीय  सरकार  द्वांरा  प्रतिवर्ष  जो  धन  राशि  बाटी  जाती सरकार  की  क्षमता  पर  निरभर  होती  है  ।

 वह  व्यय  की  प्रगति  को  देख  कर  ही  दी  जाती  है  इसलिये  स्वीकृत  घन  राशि  व्यतीत  न  होनी  चाहिये
 ।

 १९५६  के  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम  के  होने  वाले  परिवर्तनों  के  कारण  उन  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध

 जिनको  मिला  कर  मध्य  प्रदेश  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप में  दी  गयी  विभिन्न धन  राशियों

 के  आंकड़े  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
 उन्हें  इकट्ठा  किया  जा  रहा  है  और  यथासमय सदन  की

 मेज

 पर  रख  दिया  जायगा  ।

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  निःशुल्क  तथा  श्रीनिवास  प्राथमिक  दिक्षा

 सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  संघ  राज्य क्षेत्रों  में  निःशुल्क  शर  अनिवार्य  प्राथमिक  शिक्षा  स्थापित

 करने  के  लिये  कोई  क्रमबद्ध  अथवा  अन्य  योजना  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  रूप  रेखा  क्या

 faa  dist  में
 *  Expenditure  tax,



 लिखित  उत्तर  REE
 ह

 १९५८

 tra  मंत्री
 का०  लाठ

 :
 तौर  आशा है

 कि  तृतीय  पंचवर्षीय

 योजना  के  भ्रांत तक  संघ  राज्य-क्षेत्रों  सहित  सम्पूर्ण भारत  में  ६  से  ११  वह तक
 की  ay  के  सब

 बालकों  के  लिये  निःशुल्क  कौर  भ्र निवार्य  प्राइमरी  शिक्षा  की  सुविधाओं का  उपबन्ध  हो  सकेगा  |

 wr  केन्द्रीय
 गत  वर्ष  प्रारम्भ  किया  गया  शिक्षा  सर्वेक्षण  लगभग  पूरा  हो  है

 तथा  राज्य किय  स्तर पर  इस  प्रयोजन के  लिये  आवश्यक  कार्यवाही  के  लिये  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  ।

 जीवन  बीमा  समवाय

 t  १४४६  सरदार  इकबाल  सिह  :  क्या  faa  मंत्री  ग्राम  तक  विभिन्न  जीवन  arr

 सम वां थों  को  दी  गई  कुल प्रतिकर  राशि  बताने  की  कृपा  करेंग े?

 राजस्व  तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री  भोपाल  :  V,93, 23,549  रपये

 भारतीय
 .

 में

 1१४४७.  सरदार  इकबाल  fag:  कया  गृह-कार्य  मंत्री  सरकारी  सेवा  में  गेर  भारतीय

 अधिकारियों  की  कुल  वर्तमान  संख्या  प्रकट  करते  हुए  यह  बतायेंगे  कि  इनमें  से  प्रत्येक  व्यक्ति

 किस  किस  पद  पर  काम  कर  रहा  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है और

 सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी ।

 पंजाब  में  प्राथमिक  कौर  बुनियादी  शिक्षा

 1१४४८.  सरदार  इकबाल  sat  दिक्षा  मंत्री  पंजाब  राज्य  १९५८-५९

 में  कभी  तक  प्राथमिक  आर  बुनियादी  शिक्षा  योजनाओं  के  लिये  आवंटित  रानी

 बताने  की  कृपा  करेंगे  ?

 fren  मंत्री  का०  ला०  :  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  welts  विकास

 कार्यक्रम  की  क्रियान्विति के  लिये  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता  देने के  बारे  में  इस  वर्ष

 प्रारम्भ  की  गई  नवीन  प्रणाली  के  प्रसार  प्रत्येक  योजना  के  लिये  पृथक  राशि  स्वीकार  नहीं  की

 जाती  इसके  स्थान  पर  चतुर्थी  विकास  के  लिये  प्राह्म  केन्द्रीय  सहायता का  तीन  चौथाई

 हिस्से  तक  एकमुश्त  रकम  ges  से  नियमित  मासिक  किस्तों  के  रूप

 में  दी  जा  रही  है
 ।

 किसी  भी  प्रकार  की  योजनाकारों  के  लिये  किसी  भी  राज्य  सरकार  को  ग्राह्म  केन्द्रीय

 अनुदान की  रकम  का  हिसाब  योजनायें
 की

 प्रथम  तीन
 तिमाही  की  यथार्थ  प्रगति  के  आधार

 पर  लगाया  जायेगा  श्र  चौथी  तिमाही  का  प्राक्कलन  तथा  योजनावार  केन्द्रीय  अनुदान

 की  स्वीकृति  उस  समय  तदनुसार  जारी  कर दी  जायेंगी ।

 प्रशासनिक  सकता  डिवीजन  की  रिपोर्ट

 1६४४९.  श्री  सीरिया  :  नया  गृह-कार्य  मंत्री  १९५८  के  अ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या

 ३६७६  के  उत्तर  क  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  कि  प्रशासनिक  सतर्कता  डिवीजन  की

 —
 रिपोर्ट  की  प्र  ति  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखी

 जायेगी

 ।

 मिल  अ्रंग्रेजी  में  ।

 176(A)
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्रा (  थी
 :

 खाद्य  हैकि  ३१  १६५८  को
 समाप्त

 होने  वाली  श्रीधर  के  लिये  प्रशासनिक  सतकंता  डिवीजन  की  रिपोर्ट  पार्लियामेंट  के  चालू  सत्र  में

 प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 पाकिस्तान  से  बकाया  ऋण  को  वसूली

 1१४५०.  श्री हेम  राज  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  सरकार

 का

 पाकिस्तान  सरकार  से  Peks  तक  नहरी  पानी  कौर  लोकऋण  के  खाते  में  विभाजन

 qa  ate  विभाजन  ्  ऋण  शौर  बकाया  राशि  कुल  कितनी  है  ?

 तथा  झ्र सेनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  रेड्डी
 :  अपेक्षित  जानकारी नीचे  दी  गई  है  :

 (=)  नहरी  पानी

 २1१ विवादहीन  छह  १६  3  g  रुपये

 विवादग्रस्त  रुपय €७,  2€,&50

 ayy endear

 कुल  १२४,०  १,६११  रुपये
 a

 बिजली

 लोक  ऋण  :  भारत  की  कौर  पाकिस्तान का  विभाजन  ऋण  कभी  निश्चित  नहीं  किया

 गया है  ।  हमारा  अनुमान  है  कि  यह  लगभग  ३००  करोड़  पये  होगा  ।

 विश्वविद्यालय  को  झुकाना

 1१४५१.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  PEYG—-YVE  में  प्रभी  तक  पंजाब  विश्वसनीय

 को  दी  श्रनुदान  राशि  बताने  की  कृपा  करेंगे  |

 शिक्षा  मंत्री  Blo  ला०४  :  १९५८-५६  में  (s  TET,  REXS  पंजाब

 विश्वविद्यालय  को  QU VIAXo  ००  रुपये  दिये  गये  हैं  ।

 पंजाब उच्च  न्यायालय

 1१४५२.  श्री  दलजीत  सिंह  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  उच्च
 न्याय  लथ

 की  प्रत्येक  बेच  में  दायर  मामलों  की  आजकल  कितनी  संख्या
 है  ;

 कौर

 इन  बेंचों  में  से  प्रत्येक  में  आजकल  कितने  न्यायाधीश  हैं  ?

 गो०  ब०  :  २१  १९५८  तक  दिल्‍ली की  सर्किट

 बेंच  में  २,६१२  कौर  चण्डीगढ़  स्थित  मुख्य  सीट  में  १०,७४६  मामले  विलम्बित  थे  |

 दिल्‍ली  की  सरकिट  बच  में  दो  न्याय  प्रौढ़
 चण्डीगढ़  की  मुख्य  सीट  में  १३  न्यायाधीश

 बैठते  हें  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 1१४५३.  श्री  सारा  :
 क्या  वित्त

 मंत्री
 सीमा  शुल्क

 अधिकारियों  द्वारा  १६५८  के  प्रारम्भ

 से  जब्त  की  गई  अ्रफीम  की  कुल  मात्रा  घौर  मूल्य  बताने की  कृपा  करेंगे  ?

 तथा  असैनिक व्यय  मंत्री
 गोपाल  रेड्डी  )

 :  २
 मन  २  सेर

 प्रौढ़  ११
 तोले

 aman  जिस  की  कीमत  WE RAY  रुपये  अनुमानित  हूँ  ?

 झमरीकी  fara  विद्यालयों  में  भारतीय  विद्यार्थी

 १४४५४.  श्री  सरजू  पांडे
 :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अमरीका

 के
 विभिन्न

 विश्वविद्यालयों  में  इस  समय  कितने  भारतीय  विद्यार्थी  दिक्षा  प्राप्त  कर  रहे  हें  ?

 शिक्षा  मंत्री  क्या  ला०५  श्रीमाली )  :  हाल  ही  की  उपलब्ध सुचना  के  १-१-१६५८

 को tT TAT CHT  के  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  में  2,88  भारतीय  छात्र  पढ़  रहे  थे  ।  TaT-waT

 विद्यालयों  के  ब्यौरे  का  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है
 ।

 परिशिष्ट
 ४,  अनुबन्ध

 संख्या  १३]

 प्रोफेसर  काल् दर  रिपोर्ट

 1१४४५,  पटेल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  सांख्यकि  संस्था  स्टटिस्टिकल  इंस्टीट्यूट  )  के  ग्रामीण  पर  प्रोफेसर

 कात्दर ने भारत ने  भारत  में  जनवरी  से  मारे  तक  ठहर  कर  भारत  सरकार  के  वित्त  मंत्रालय  के  समक्ष  भारतीय

 कर  सुधार  रिपोर्ट  काल् दर  रिपोर्ट  के  नाम  से  लोकप्रिय  के  प्रस्तुत  करने  के  लिये  उन्हें  कितनी

 रकम  दी  गई  कौर

 इस  सर्वक्षण  ate  रिपोर्ट  के  सम्बन्ध  में  सरकार ने  कितनी  रकम  खर्चे  की  है  ?

 तथा  इसे  निक  व्यय  मंत्री  गोपाल  रेड्डी  )
 :

 प्रोफेसर  काल् दर  को  उन  की

 सेवाओं  के  लिये  कोई  वेतन  नहीं  दिया  गया  ।  किन्तु  इण्डियन  स्टटिस्टिकल  इंस्टीट्यूट  में  काम  करने

 की  अवधि  तक  यहां  रहने  कौर  यात्रा  सम्बन्धी  खर्च  इंस्टीट्यूट  की  भर  से  दिया  गया  था  |

 रिपोर्ट  के  प्रकाशन  पर  लगभग  ६,४००  रुपये  खर्चे  हुए  हैं  |

 मध्य  प्रदेश  में  भ्रनुसूचित जातियां

 १४४५७.  श्रीमती  मिनीमाता  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछड़े  वर्गों के  लिये  भवन  निर्माण  योजना  पर  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  हुए  तथा

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  होने  वाले  व्यय  के  प्राकार  पर  मध्य  प्रदेश  की
 अनुसूचित

 जातियों  के  लिये

 दी  गई  धनराशि  का  वितरण  किस  प्रकार  gar

 मध्य  प्रदेश  के  प्रत्येक  जिले  को  कितनी  कितनी  राशि  दी  गई  कौर

 इस  राशि  की  सहायता  से  उपरोक्त  जाति  के  कितने  परिवारों  की  की

 समस्या  अब  तक  हल  हो  चुकी  है
 ?

 ee

 म्रंप्रेजी  में

 ‘Professor  Kaldor’s  Report.



 Rev  लिखि  उत्तर  3  Rays

 गृह-काय  उपमंत्री  :  शौर  -
 मांगी  गई  सुचना

 राज्य  सरकार  से  मंगाई  है  शौर  प्राप्त  होते  ही  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 काश्मीर  का  भतत्वीय  सवाल

 1१४५८.  श्री  राम  नया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  CeXo-Xe  में  काश्मीर  के  भतत्वीय  सर्वेक्षण  के  बारे  में
 कोई  रिपोर्ट

 मिली

 यदि  तो  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  में  किन-किन  मुख्य  संसाधनों  की  संकेत  किया  गया

 प्रत्येक  स्थिति  में  खनिज  cart  की  अनुमानित  मात्रा  कितनी  है

 क्या  चाल  वर्ष  के  लिये  सर्वक्षण  कांयं  प्रारम्भ  कर  दिया  गया
 श्र

 यदि  तो  प्रभी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 खान  सनौर  तेल  मंत्री  बने  े०  जी  RENG-Ke  में  भारत के

 भूतत्वीय  सर्वेक्षण  द्वारा  की  गई  ख  निज  सम्बन्धी  अनुसन्धान  कभी  तैयार  किया  जा  अर  जो  नमूने

 एकत्रित  किये  गये  हे  उन  का  विश्लेषणात्मक  पट्रोल  सम्बन्धी  तथा  ae  ग्रावश्यक  जांच  पुरी

 होने  पर  वह  प्राप्त  होगी  ।

 भारत  भूतत्वीय  ada  ढारा  यह  रिपोर्ट  दी  गई  है  कि  जम्मू  में  जंगल गली  क्षत्र  म

 ड्रिलिंग  के  परिणामस्वरूप  कोयले  की  महत्वपूर्ण  मात्रा  का  पता  लगाया  गया  है  ।

 चूंकि  प्रभी  इस  कायें  की  प्रगति  हो  रही  है  उसकी  संचित  राशि  का  झ्रनुमान  नहीं  लगाया

 जा  सकता  है
 ?

 site  जी  जांच  पुरी  होते  ही  प्रगति  सम्बन्धी  रिपोर्ट  प्रकट  कर  दी

 जायेगी  ।  चाल  सत्र  में  जांच  सम्बन्धी  निम्न  कार्य  किये  जा  रहे  हैं

 जम्म  प्रान्त  के  रियासी  क्षेत्र  में  सी  मेंट  निर्माण  की  उपयुक्तता  की  दृष्टि  से  प्रेस  से  खण्डवार

 तक  प्रेट  लाइम स्टोन  की  विस्तृत  जांच  |

 जंगल गली  कोयला  क्षेत्र  का  ड्रिलिंग  के  रूप  में  विस्तृत  जांच  जस्त  अ्रौर  तांबे  के  निक्षेपों

 का  रियासी  क्षेत्र  के  ग्रह  लाइम स्टोन वेल्ट  में  जांच

 बटोट  में  ड्रिलिंग  की
 सहायता

 से  जिप्सम  के  निक्षेप  की  विस्तृत  जांच  सुनील  खनिज यु वत
 सपर  का  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  |

 निकाहम  क्षेत्र
 में

 लिग्नाइट  का  ड्रिलिंग  २६  PEXS  को  प्रारम्भ  ह्ञझा  था  शर

 बोरहोल  न०  १  म  कुल  RE’  फुट  गहरी  ड्रिलिंग हो  चुकी  ह  ।

 मुअत्तल-लैन  क्षेत्र  का  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  निम्नलिखित  परियोजनाश्रों  की  भूतत्वीयਂ

 सहायता  की  भ्रल्पकालीन  जांच  —om

 जवाहर
 सुरंग में  निमाण  सम्बन्धी  पदार्थों  की  भूतत्वीय  अवस्था  ste  जमीन

 के  नीचे  वस्तु  अनुसन्धान  |

 fat  म्रग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर ३  geas  २१९५

 ale  घर  का  प्रचार

 ONE  श्री  प्रकाश  वीर  शास्त्री  :  नया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  में  इंसाई  धम  के  प्रचार  के  लिये  विदेशों  से  कितना  घन  भारत  में

 पाया  )

 इस  में  प्रक्रिया से  कितना  आया है  ;  शर

 इस  समय  भारत  में  कितने  विदेशी  पादरी  इंसान  धम  का  प्रचार  कर  रहे  हैं  कौर

 अखंड  भारत  में  उन  की  संख्या  कितनी  थी  ?

 गृह-कारें  मंत्रालय
 में

 राज्यमंत्री  (  श्री  :  मांगी गई
 जानकारी  नीचे  दी  जाती

 fn  SD  Pf  hu

 8eXR  gaye  १९५५  १९५६  १९५७

 जनवरी से  जून  तक
 a ee Le  el

 भारत  में  विदेशी  ईसाई  धर्म

 को  १९५३ से  PERS  पहली

 जनवरी  १९५७ से
 ३०  १६५७

 fast  कुल  बिदेशी  सहायता

 रुपयों में  )  9,२३०  ८, े  €,१३.  ¥E QI
 र

 प,११

 अमरीका से  ५.१३  A, ER  Rel  गए  र  ६९

 नोट  :  यह  सूचना  प्राप्त  नहीं  है  कि  इस  रकम  में  से  कितने  ईसाई  धर्म  पर  प्रचार  के  लिये

 थी  ।

 पहली  जनवरी  १९५८  को  भारते  में  ४८४४  रजिस्टर्ड  विदेशी  ईसाई  धर्म  प्रचारक  थे  ।

 प्राप्त  सूचना के  भ  १५  VeKIA| से  १४  reve  तक  के  पांच  सालों  में  भारत  में

 २२७१  विदेशी  धर्म  प्रचारक  रजिस्टर्ड  थे  |

 दिल्‍ली में  श्रपराघ

 1१४६०.  श्री  aaa  fag  भदौरिया  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  क़
 द्  पा  करेंगे कि  :

 दिल्ली  में  १९५७  १९५८  की  प्रत्येक  तिमाही में  निम्न
 कोटियों  के  अन्तर्गत  दर्ज

 किये  गये  शभ्रपराधों की  कितनी-कितनी  संख्या है  ;

 (१)  (२)  (३)  प्राकृतिक  (४)  (4)

 (६)  (७)  ठगी  ate  (८)  wer  अपराध  ;

 उपरोक्त  भाग  में
 प्रत्येक  कोटि के  भ्रन्तगंत  ऐसे  कितने  मामले हैं  जिनका  पता

 नहीं
 लगा  है

 कौर  इसके
 क्या  कारण हैं  ;

 मूल  wast  में



 २१६६  स्थगन  प्रस्ताव  ges

 कितने
 मामले  मुकदमा  चलाने  के  fed  भेजे  गये  झ्र  अपराधियों  को  दण्डित

 किया

 गया  ह  ग्रोवर

 कितने  मामलों  में  न्यायपालिका  द्वारा  पुलिस  की  भ्रालोचना  की  गई  तदनन्तर

 उस  पर  कार्यवाही  की  गई  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  :  से  (7)  अपेक्षित
 जानकारी

 देने  वाला

 विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ?
 परि  शिष्ट  ४,  श्रतुबन्ध  संख्या  १४]

 चार  मामलों  में  न्यायपालिका  हवा  रा  पुलिस  की  आलोचना  की  गई  थी  ऐसे  तींन  मामलों

 में  विभागीय  कार्यवाही  प्रारम्भ  की  गई  ;  कभी  दो  विचाराधीन हैं  पौर  एक  में  विभागीय रूप  से

 दण्ड  प्रदान  करे  दिया  गया  है  ।  चौथे  में  किसी  प्रकार  की  कार्यवाही  झावइ्यक नहीं  समझी  गई
 ey  Ree  nay  et

 स्थगन
 प्रस्ताव

 उत्तर  प्रदेश  में  खाद्य  स्थिति

 महोदय  : मेरे
 पास  उत्तर  प्रदेश

 की
 खाद्य  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  कई  स्थगन  प्रस्तावों

 की  सूचना  लेकिन  में  कल  ही  इस  बात  को  बता  चुकी  हूं  कि  यहं  राज्य  का  विषय  है
 ।

 में  जानना

 चाहता हूं  कि  इसके  लिये  केन्द्रीय  सरकार  उत्तरदायी  HS  ठहराई  सकंती  है  ।  मेरे  पास  इस  प्रकार

 के  स्थगन प्रस्ताव ara  हं  मगर  मेरी  समझे  में  नहीं  श्राता  कि  इस  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्यां  जिम्मेदारी

 है  ।

 श्री  सरजू  पांडे  :  अध्यक्ष  महोदय  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मेदारी  का  प्रश्न

 है  मेरा  निवेदन  यहं  है  कि  पिछले  दिनों  जेब  खाद्य  पर  बहस  हो  रही  थी  तो  मेंने  बताया था  कि

 उत्तर  प्रदेश  में  जो  सस्ते  गल्ले  की  दुकानें  खोली  गयी  हें  एक  तो  वह  बहुत  कम  है  दूसरे  जो  गल्ला

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  को  दिया  है  वह  दूसरी  स्टेट  के  मुकाबले  में  बहुत  ही  कम

 है  ।  उत्तर  प्रदेश  की  खाद्य  समस्या  बहुत  है  इसी  सदन  के  एक  सीनियर  मेम्बर  श्री

 दि०ला०  सक्सेना  भूख-हड़ताल  किये  हुए  उत्तर  प्रदेश  में  भी  सेकड़ों  लोग  सरकार  का  ध्यान  इस

 दिलाने  के  लिये  वहां  भूख  हड़ताल  कर  रहे  हैं
 ।

 आन्दोलन  चला  रहे  हें  उत्तर  प्रदेश  के  किसी  भी

 कोने में  जायें  हर  तरफ  से  यही  आवाज  प्राकार  उठती  नजर  करायेगी  कि  हमारे  केन्द्रीय  सरकार
 के

 जो  फूड  मिनिस्टर  उन  को  इस्तीफा  दे  देना  चाहिये  ।

 भ्रिध्यक्ष महोदय  :  मुझे  इन  बातों  से  कोई  मतलब  नहीं
 ।

 में  तो  जानना  चाहता  हुं  कि  केन्द्रीय

 सरकार की  क्या  जिम्मेदारी  है  ।

 fort  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  :  यह  विषय  संविधान  की  ७  वीं  अनुसूची  की  सुची

 संख्या
 ३  की  प्रविष्टि  संख्या

 २३
 के  अधीन  जाता  जहां  खाद्य  पदार्थों  के  वितरण

 हम
 संभरण

 का  उल्लेख  किया  गया  है
 ।

 इस  प्रकार  खाद्य  पदार्थ  अनुवर्ती  सूची  में  जाते  वे  केवल  राज्य

 की  जिम्मेदारी  नहीं  हें
 ।

 प्रविष्टि  संख्या  ३३  से  केन्द्र  के  ऊपर  एक  संवैधानिक  जिम्मेदारी  आ  जाती  है
 ।

 श्री स०
 ० ह  बनों  (

 अ्रागरा शौर लखनऊ लखनऊ
 तथा  उत्तर  प्रदेश  के  अन्य  नगरों  में  ३०००  सस्ते  गल्ले  की

 :
 माननीय  मंत्री  ने  हमें  यह  बताया

 था  कि

 दुकानें नें
 खोली

 मल  अंग्रेजी  में



 ३  १९५८  स्थान  प्रस्ताव  RW

 गई  हैं  लेकिन  मेरी  जानकारी  के  भ्रनुसार  वहां  केवल  २४००  सस्ते  गल्ले
 की

 दुकानें  काम  कर  रही  हैं

 उत्तर  प्रदेश को  गल्ला  उचित  मात्रा  में  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 उत्तर  प्रदेश  के  खाद्य  मंत्री  ने  केन्द्रीय
 स

 रकार

 पर
 यह  आरोप  लगाया  है

 कि
 केन्द्र  ने  उत्तर  प्रदेश  कौर  पंजाब  के  बीच  गल्ले  की  प्रामदरफ्त  में  प्रतिबन्ध

 हटाने  के  सुझाव  को  स्वीकार नहीं  किया  ।
 इस  प्रकार  केन्द्र  इस  मामले

 में
 रुकावटें  पैदा

 कर  रही

 हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  उत्तर  प्रदेश  को  मात्रा  में fat  asters  सिंह  :  )

 अनाज नहीं  दे  रही  है  ।  उन्हों ने  उत्तर  प्रदेश  के  भ्र भाव ग्रस्त  इलाकों  को  ware  भेजने  की  जिम्मेदारी

 निभाने  से  इन्कार  कर  दिया  है  ।  इस  प्रकार  इंस  बात  का  सीधा  दायित्व  केन्द्रीय  सरकार  पर  है
 ।  इस

 के  अलावा  वहां  कुछ  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  जिस  से  संवैधानिक  व्यवस्था  भंग  हो  जाने
 की

 प्रकाशक

 है  ।

 जब  माननीय  प्रधान  गह-काय  मंत्री  कौर  खाद्य fart  जगदीश  अवस्थी

 मंत्री के  राज्य  में  यह  हालत  है  तो  दूसरे  राज्यों  की  क्या  हालत  होगी
 ?

 श्री  यादव  :  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  जब  गोरखपुर  में

 सिटी  एरियाज  ग्रस्त  का  दौरा  करने  गये
 तो

 उन्हों  ने  खुल  कर  के  यह  कहा
 कि

 हम  को

 कॉफी  मात्रा  में  केन्द्र  से  खाद्यान्न  नहीं  मिल  रहे  हैं  ।  इसलिये  हमारे  लिये  असम्भव  है  कि  लोगों  को

 सप्लाई  कर  सके  साथ  साथ  दामों  में  जो  बढ़ौतरी  हो  रही  है  उस  को  भी  रोकना  हमारे  लिये

 असम्भव  है  |  उन्हों  ने  यह  भी  कहा  कि  यह  सीधे  केन्द्रीय  सरकार  से  सम्बन्ध  रखने  बाला  मरन  है  ।

 ने  कहा  कि  दाम  ait  सप्लाई  का  जो  प्रसून है  सिफ  केन्द्र  से  सम्बन्ध  रखता  है  इसलिये  में  समझता

 हूं  कि  यह  केन्द्रीय  प्रशन  है  कौर  इस  पर  बहस  होनी  चाहिये  ।

 तथा  कृषि  श्र०  प्र०  :  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  ने  समवर्ती  सुची  की

 प्रविष्टि  संख्या  ३३  का  निर्देश  किया  है  |  इस  में  खाद्य  पदार्थों  के  वाणिज्य  तथा  व्यापार  का  जिक्र

 यहां  vet  वाणिज्य श्र  व्यापार कां  नहीं  है  बल्कि  केन्द्र  द्वारा  सम्भरण  का  है  ।  इसलिये  स्थगन  प्रस्ताव

 में उठाया गया  प्रइन  प्रविष्टि  संख्या  ३३  के  अन्दर  नहीं  कराता  है
 ?

 खाद्य  स्थिति  पर  चर्चा  के  समय  में  ने  बताया  था  कि  विभिन्न  राज्यों  को  हम  कितना

 भेज रहे  हें  ।

 श्रेय  महोदय
 :

 में  जानना  चाहता  हं  कि  कया  राज्यों  को  का  सम्भरण  करने  की

 जिम्मेदारी  केन्द्र  की  है  ्र  FAT  राज्य  सरोकारों  द्वारा  स्वयं  खरीदने  कौर  बांटने  पर  कोई  रोक  लगी

 ore  केन्द्र  ने  इस  की  सारी  जिम्मेदारी  अपने ऊपर  नहीं  ली  तो  में  उस  को  जिम्मेदार  नहीं

 ठहरा  सकता  |

 श्री  प्र०  प्र०
 जन  :  जहां  तक  केन्द्र  द्वारा  राज्यों  को  खाद्य  संभरण  का  प्रश्न  इस  की  पूर्ण

 जिम्मेदारी  केन्द्र  पर  नहीं  है  ।  किसी  भी  व्यक्ति  या  राज्य  सरकार  के  ग्रसने  राज्य  में  या  राज्य के  बाहर

 खरीद  करने  पर प्रतिबन्ध नहीं  है  ।  इस  प्रकार  राज्य  सरकारों  की  भ्रावश्यकता  पुरी  करना  केवल

 मात्र  केन्द्र  का  दायित्व नहीं  है  |  निस्सन्देह  केन्द्र  विदेशों  से  खाद्य  का  प्रख्यात  कर  रहा  केन्द्र ने  कुछ

 राज्यों  में
 भ्र नाज  वसूल

 भी
 किया  है

 |
 उक्त  भ्र नाज  से  केन्द्र  यथाशक्ति  राज्यों की  सम्भरण  कर  रहा

 है  ।  लेकिन  राज्य  सरकार  जितना  गल्ला  मांगे  वह  सारा  उन्हें  देना  केन्द्रीय  सरकार  का  दायित्व  नहीं

 हम  यथाशवित प्रयत्न  कर  रहे  हूं  तथापि  इस  की  संवैधानिक  जिम्मेदारी  हम  पर  नहीं  है  ।

 मू  अंग्रेजी  में
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 श्री  नाथ पाई  :  (  ):  समवर्ती  सूची  की  जिस  प्रविष्टि  का  जिक्र  किया  गया  है  उस  में

 संभरण  कौर  वितरण  शब्दों  का  उल्लेख  है  ।  उन्हों  ने  यह  कह  कर  प्रपनी  जिम्मेदारी  टाली है  कि  खाद्य

 सम्भरण का  पूरा  दायित्व उन  पर  नहीं  है  ।  विदेशो ंसे  खाद्य  प्रख्यात  करना  केन्द्रीय  सरकार

 का काम है  और  देश  के  अन्दर  भी  अन्य  राज्य  से  खाद्य  का  सम्भरण  करना  केन्द्र  की  सहमति  के  बिना

 नहीं हो  सकता  है  |  तब  भला  यह  केन्द्र  का  दायित्व  aay  नहीं  है  ।

 tat wo  प्र०  जेन  :  वैधानिक  रूप  से  किसी  भी  राज्य  पर  खाद्य  का  आयात  करने  पर  कोई

 प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।  हम  उत्तर  प्रदेश  को  प्रतिमाह  ६०  हजार  टन  खाद्यान्न  का  संभरण  कर  रहे  ह्

 पत्पर्चात्‌  उत्तर  प्रदेश  के  खाद्य  मंत्री  से  मेरी  वार्ता  हुई  मैं  ने  स्वयं  उत्तर  प्रदेश  का  दौरा  किया
 जिस

 के  फलस्वरूप  सितम्बर में  हम  उत्तर  प्रदेश  को  RY4,000  टन  अतिरिक्त  खाद्यान्न  देने  कौ
 सहमत

 गये  यह  खाद्यान्न  रवाना  हो  चुका  है  कलकत्ते  से  विशेष  गाड़ियां  भेजी  जा  चुकी  हैं  ।  हमें  पूरा

 कि  हम  उत्तर
 प्रदेश  को  सितम्बर  में

 -  ६०,०००  दन  के  अलावा  RY,000  टन

 ग्रतिरिषत  खाद्यान्न
 थी  भेजने  में  समर्थ  होंगे  ।

 सस्ते  गल्ले  की  दुकानें  खोलने  के  स्थान  निश्चित  करना  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  पर  निर्भर

 ft  कुछ  महीनों  पुर्व  वहां  सस्ते  गल्ले  की  २०००  दुकानें  थीं  उन  की  संख्या  बढ़ा कर  ३७००

 कर  दी  गई  है  ।  वे  अधिक  दुकानें  खोल  रहे  हैं  इस  प्रकार  खाद्य  अवस्था  पर  हुए  विवाद  के  बाद  संभरण

 की  स्थिति  में  सुधार  gar  सस्ते  दामों  की  दुकानें  बढ़  गई  हैं  कौर  केन्द्र  ने  अरपना  दायित्व  भरसक

 निबाहने  की  कोशिश  की  है  ।

 महोदय  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  न्य  राज्यों  की  तुलना  में  उत्तर
 प्रदेश

 की  खाद्य

 समस्या  में  ऐसी  क्या  बात  है  जिस  वहां  इस  प्रकार  का  आन्दोलन  हो  रहा  है  ।  कुछ  इसके  अन्य  कारण

 हैं  या  खाद्य  संकट  केवल  बहाना  मात्र  है  ।

 fat |" ह  प्र०  जेन  :  उत्तर  प्रदेश  में  खाद्यान्नों  की  कीमतें  बिहार
 प्रौढ़

 पश्चिम  बंगाल  के  बराबर

 ही  वहां  की  स्थिति  में  कोई  विशेष  बात  नहीं  ।

 लेकिन  उत्तर  प्रदेश  के  राजनीतिक  दलों
 ने  एक  विशेष

 प्रकार  का  रवैया  अपनाया  है
 ।

 उन  में

 कुछ  भूख  हड़ताल  करने  पर
 आमादा  कुछ  स्थानीय  अधिकारियों  को  घेरने  पर  उतर हैं

 कौर

 कुछ  खाद्यान्नों  के  गोदाः  पर
 हमला  बोल  रहे हैन

 LA
 राजनीतिक  उद्देश्य  से  प्रेरित  हो  कर  यह

 काम  कर

 रहे  हैं
 ।  वस्तुतः  यें  बातें  उत्तर  प्रदेश  की  .  बिगंड़ती  स्थिति  के  लिये  जिम्मेदार  हैं

 क्ष  महोदय
 :

 में  इंस  सम्बन्ध
 में

 दोनों  पक्षों  को  सुन  चुका  हूं
 ।

 मेरा  मत  है  कि
 खाद्य  संभरण

 की  ey  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  है  ।:  निस्संदेह  केन्द्रीय  सरकार  भारी  मात्रा में  खाद्यान्न

 खरीद  कर  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  जागरूक  रहती  है  |  लोगों  के  कल्याण  का  उसे  हमेशा  ध्यान

 रहता  चाहेगे
 किसी

 राज्य  के  रहने  वाले  हों  ।  जहां  तक  खाद्य  वसूली  का  प्रशन  है  राज्य  सरकारें

 ्य  राज्य  में  या
 अपने  जोन  के  अन्य  राज्यों  से  भी  rarer  की  वसूली  कर  सकती  है  ।  माननीय  मंत्री

 ने  बताया  है
 कि

 उत्तर  प्रदेश  में  सस्ते  गल्ले  की  दुकानें  a  खोल  दी  गई  उन्हों  ने  यह  भी  बताया
 कि

 राज्य  सरकार  नें  जो  मदद  मांगी  है  वह  उसे  दी  जाती  वहां  कितना  ware  चाहिये  इसका  फैसला

 सरकार कर  सकती  ताकि  यहां  बैठ  कर  माननीय  सदस्य  राज्य  सरकार  की  मांग

 झ  केन्द्र  ने  खाद्य  संभरण  की  मात्रा  बढ़ा  दी  है  ।  इस  प्रकार  केन्द्र  ने  इस  सम्बन्ध  म  कोई

 feats  at  विलम्ब नहीं  किया  है  ।

 मूर  wast  में
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 में  स्थगन  प्रस्तावों  की  अनुमति  नहीं  देता  हूं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :  हम  विरोध  में  सदन  से  बाहर  जाते  हैं  ।

 इसके  कुछ  माननीय  सदस्य  सदन  से  बाहर चले  गधे  ।

 राज्य  सभा  से  सन् दें दा

 सचिव  :
 मुझे  सभा  को  यह  बताना  है  कि  मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  यह  संदेश  मिला  है  कि

 लोक-सभा  द्वारा  १८  १६५८  को  पारित  सशस्त्र  बल  भ्र ौर  विशेष  शक्तियां

 १९४५८ को  राज्य  सभा  ने  अ्रपनी एक  १९४५८ की  बैठक  में  बिना  संशोधन  के

 स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 emer  ene  panera  Se  ee  oa

 सभा  से  अनुपस्थिति  की  अनुमति

 महोदय  :  सभा  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति  ने  ०  आठवें  प्रतिवेदन

 में  निम्नलिखित  सदस्यों  प्रतिवेदन के  सम्मुख  दिखाई  गई  अवधि  के  लिये  अनुपस्थिति  की  अनुमति

 देने  की  सिफारिश  की  है  द

 श्री  yo  चल  चौधरी

 श्री  मोहम्मद  इलियास

 श्रीमती  ललिता  राज्य  लक्ष्मी

 श्री  बाली  रेड्डी

 श्री  मुद् दी उद्दीन

 श्री  पोकर  साहेब

 श्री  द०  स०  राज

 श्री  तेवर

 श्री  याज्ञिक

 श्री  क०  उ०  परमार

 श्रीमती  विजयराज  सिंधिया

 श्री  कमल  नारायण सिंह

 में  समझता  हूं  कि  सभा  समिति  की  सिफारिशों  से  सहमत  है  ।  सदस्यों  को  तदनुसार सूचना  दे

 दी  जायेगी

 ee es  ना

 मनीपुर  और  त्रिपुरा  का  विधेयक

 prem  महोदय  :  सभा  पृ०  वा०  देशमुख  द्वारा  R-E-TEXS  प्रस्तुत  निम्न  प्रस्ताव

 पर  चर्चा  करेगी  :

 ae  त्रिपुरा  राज्य  क्षेत्रों  में  प्रचलित  कुछ  विधियों  के  निरसन  का  उपबन्ध

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जायਂ

 श्री  ले०
 भ्र चौ

 सिंह  अपना
 भाषण

 जारी  रखें  ।
 हा

 मूल  रंगरेजी  में
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 श्री  जून  सिह  भदौरिया  :  अध्यक्ष  में  श्राप  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 कब  तक  लोगों  को  इस  सदन  को  त्यागने  के  लिये  बाध्य  किया  जाता  रहेगा  ?  इस  मुल्क  में  भुखमरी

 फैलो  हुई  लोग  जहर  खा  खाकर  मर  रहे  हैं  ।  कौर  हम  कब  तक  इस  चीज़  को  बरदाश्त  कर  सकते

 के  ॥  #  #  ee श्राप  कब  तक  लोगों  को  मजबूर  करेंगे  कि  वे

 श्रिया  महोदय  :  वहां  राज्य  सरकार  मौजूद  है  ।  श्राप  उस  से  जाकर  कहिये  ।

 sort  श्रजुन द  सिह  भदौरिया  :
 यह  केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारे  की  नहीं  |

 इसके  पहचान  माननीय  सदस्य  सदन  से  बाहर चले  गये

 ले०  ato  fag  मणिपुर  :  वर्तमान  विधेयक  का  उद्देश्य  त्रिपुरा  रोक  मणिपुर

 के  सहकारी  समिति  अधिनियमों  के  स्थान  में  बम्बई  व  aay  के  तत्सम्बन्धी  श्रघिनियमों  को  रखना

 १९५०  के  संघ  क्षेत्र  विधियां  अधिनियम  से  अन्य  राज्यों  के  प्रीमियम  संघ  क्षेत्रों  में  लागू  हो

 सकते  हें  लेकिन  उनके  भ्रंघिनिवम  we  नहीं  ही  सकते  है  यह  शक्ति  इस  भ्र धि नियम  से  दी
 गई

 इस  में  एक  बचाव  खंड  भी  है  जिससे  पहिले  भ्रांतियों  के  अन्तर्गत  की  गई  कार्यवाही  पर  कोई

 प्रभाव  नहीं  पड़ेगा

 हम  लोग  इस  समय  fates  विकास  परियोजनाओं  में  लगे  हुए  हैं  ।  सहकारी  प्रणाली  का

 पुननिर्माण  ग्रावश्यक  है  ।

 जहां  तक  हमारे  क्षेत्र  में  सहकारी  समितियों  के  बिकास  का  प्रश्न  ये  समितियां  2EVY  में

 प्रारम्भ  हुई  थीं  जब  कि  आवश्यक  दस्तूरों  पर  fraser  लगा  gat  था  लेकिन  बाद  में  जब  इन  वस्तुझ्नों

 पर  विनियंत्रण  हो  गया  तो  ये  सहकारी  समितियां  भी  हरमन  श्राप  समाध्त  हो  गईं  |

 तत्पश्चात्‌  वहां  उत्पादक  समितियां  खुलीं  लेकिन  वे  ग्र सफल  रहीं  ।  सहकारी  विभाग  का  सारा

 रुपया  कर्मचारियों  की  संख्या  की  वृद्धि  में  ही  समाप्त  हो  गया  ।  कर्मचारियों  में  भी

 असंतोष  के  कारण  कार्य  संतोषजनक  गति  से  नहीं  चल  रहा है  |

 एक  गर  समितियों  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  रही  है  तो  दूसरी  ae  समितियां  समाप्त  भी

 हो  रही  हूँ  ।  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  में  ३२३  समितियां  थीं  जब  कि  ३०  नवम्बर

 १९४७  में  इनकी  संख्या  २७३  ही  रह  गई  ।

 संख्या  में  कमी  का  एक  प्रमुख  कारण  वहां  का  पंजीयक  भी  है  ।  वहां  लोग  केवल  रुपया  पाने

 के  लिये  ही  सहकारी  समितियां  खोल  लेते  हैं  और  फिर  धन  का  दुरुपयोग  करते  हैं  ।  कुछ  तेल  पेरने

 शर  हाथ  से  धान  कूटने  की  सहकारी  समितियों  को  बिना  उनके  काम  की  जांच  किये  सहायता  दी

 जाती  रही  है  ।  वस्तुतः  में  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  उक्त  पंजीयक  ae  सहकारी  विभाग

 के  कार्य  की  जांच  करें  ।

 मणिपुर  में  एक  एम०  Sto  वी
 ०  सहकारी  बैंक  खुला  था  ।  बार  बार  मांग  करने  के  बावजूद

 भी  उसे  ऋण  नहीं  दिया  गया  ।  अब  एक  केन्द्रीय  सहकारी  बिक्री  समिति  खुली है  ।  मैं  इसकी

 स्थापना  का  स्वागत  करता  हूं  श्र  मुझे  पुरा  विश्वास  है  कि  इसको  अवश्य  सफलता  प्राप्त  होगी
 |

 महोदय  पीठासीन

 जहां  तक  श्रीराम  अधिनियम  के  मनीपुर  कौर  त्रिपुरा  में  लागू  होने  का  प्रश्न  श्रासाम  का

 तत्सम्बन्धी  अधिनियम  दोषपूर्ण  है  क्योंकि  उस  में  पंजीयक  को  व्यापक  दौर  सर्वोपरि  अधिकार  दिये

 मूल  अंग्रेजी  में



 ३  gays  मणिपुर  भ्र  त्रिपुरा  का
 विधेयक  Vo’

 गये  हूँ  ।  बम्बई  का  अधिनियम  इस  सम्बन्ध  में  इससे  अच्छा  है  क्योंकि  उसमें  पंजीयक  के  विरुद्ध  अपील

 करने  का  उपबन्ध है  ।

 तथापि  मं  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  कपिल  करूंगा  कि  भारत  के  विभिन्न  राज्यों  के  विभिन्न  रखी

 नियमों  को  वहां  लागू  करना  उचित  श्र  लाभकारी  नहीं  है  ।  इससे  वहां  सनौर  गड़बड़ी  फलती  है  |

 इसलिये  सरकार  को  क्षेत्रीय  परिषदों  को  यह  शक्तियां  देनी  चाहिए  कि  वे  वहां  की  स्थानीय

 कतारों  को  देखते  हुए  उक्त  विषयों  में  कानून  बनायें  ।

 दशरथ  देब  में  मंत्री  महोदय  से  सहमत  हूं  कि  वर्तमान  अधिनियम  स्थिति  का

 मुकाबला  करने  के  लिए  काफी  नहीं  है  ।  हम  लोगों  की  यह  मांग  रही  है  कि  इन  पुराने  विधानों  का

 संशोधन  होना  चाहिए  ताकि  स्थानीय  स्थिति  का  समुचित  ढंग  से  सामना  किया  जा  सके  ।  मंत्री

 महोदय  को  सभी  श्रधिनिधमों  को  चर्चा  के  लिए  संसद्‌  के  समक्ष  प्रस्तुत  करना  चाहिए  ताकि

 उसका  पूरा  परीक्षण  किया  जा  सकता  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इतनी  शीघ्रता  से

 हमारी  स्वीकृति  क्यों  प्राप्त  करना  चाहते  हें  ?  मेरी  प्रार्थना  है  कि  ०७  से  संघ  क्षेत्रों  के  किसी  भी

 विधान  को  प्रस्तुत  करते  हुए  उन्हें  संसद्‌  को  उस  पर  चर्चा  करने  का  पूरा  अवसर  देना  चाहिए  ।

 में  त्रिपुरा  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं  कौर  बताना  चाहता  हूं  कि  सहकारिता

 areata  के  सम्बन्ध  में  वहां  स्थिति  कया  है  ।  गत  वर्षों  में  वहां  बहुत  सी  सहकारी  समितियां  बन

 गयी हैं  ।  इनकी  संख्या  लगभग  ४०० तो  होगी  ही  |  देहाती  ऋण  के  साथ  ही  इनका  सम्बन्ध

 इस  क्षेत्र में
 ७७  प्रति  दात  लोग  खेती  करते हूं

 ।  यह  पिछड़ा  हनना  क्षेत्र  है  सहकारिता  के

 विकास  के  लिए  काफी  गुंजाइश  है
 ।

 लोग  साहूकारों से  काफी  तंग  हैं  ।  वे  बहुत  अधिक ब्याज ब्याज
 लेते

 यदि  सहकारी  समितियों  के  विकास  अथवा  waaay  बैंकों  की  स्थापना  द्वारा  किसानों  की  सहायता

 की
 जाय

 तो
 बहुत  भ्रच्छो  बात  होगी  ।

 प्रभी
 तक

 यहां  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है
 ।

 में  मंत्री  महोदय  को  बताना  चाहता  हूं  कि  इतनी  संख्या  में  होते  हुए  भी  ये  सहकारी  समितियां

 कोई  शिखाधार  पर  नहीं  चल  रही  हैं  ।  सहकारिता  अधिकारी  इन  संस्थानों  के  कामों  में

 हस्तक्षेप  करते  रहते  हूँ  ।  पुनर्वास  विभाग  की  लगभग  ७५  सहकारी  समितियों  में  अधिकारियों  का  ही

 बोलबाला  है  ।  सामान्य  जनता  को  उनमें  सम्मिलित  नहीं  किया  जाता  aye  सारां  काम  कागजी  ही

 रहता है  ।  सहकारिता अधिकारी  कई  साजायज  बातें  करते  रहे  हैं  जिसका  परिणाम  यह  gat  है

 कि  यह  उपरोक्त  ७५  सहकारी  समितियां  लगभग अस्तित्वहीन  हो  कर  रह  गयी  हैं  ।  मेरा मत  है

 कि  केवल  बम्बई  सहकारी  समिति  भ्र धि नियम  के  लागू  करने  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  ।
 सरकार

 को

 यह  व्यवस्था  करनी  होगी  कि  सामान्य  जनता  इसमें  भाग  ले  |

 सहायता  ग्रोवर  पुनर्वास  विभाग  की  सहकारी  समितियों  के  सम्बन्ध  में  यह  पता  चला  है  कि

 इनको  जो  रुपया  दिया  जाता  उसका  लेखा  परीक्षण  भी  समुचित  ढंग  से  नहीं  किया  जाता  ।

 पता  नहीं  लेखा  परीक्षण  का  कई  उपबन्ध  है  भी  या  नहीं  |  क्या  पता  चल  सकता  है  कि  इस  दिये  गये

 धन  का  सदोपयोग  होता  है  या  दुरुपयोग  ।  जब  इन  लोगों से  पूछा  जाता  है  तो  ये  कहते  हैं  कि  यह

 सहकारिता  विभाग  के  भ्रन्तगंत  भ्रांति  हमारा  इस  पर  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  मंत्री  महोदय

 इस  सम्बन्ध  में  खातों  का  तुरन्त  लेखा  परीक्षण  करवायें  |

 अ्रगंरंतला  में  केन्द्रीय  क्रय-विक्रय  सहकारी  afata  की  स्थापना  की  गयी  परन्तु  इस  में  सब

 सहकारी  समितियों  के  प्रतिनिधि  नहीं  लिये  गये  ।  यहं  सबे  अधिकारियों  द्वारा  ही  किया  मंबा  शर

 इस  में  उन्हीं  लोगों  को  चुना  गया  जो  श्रंघिकारियों  को  पसन्द  थे  ।  सहारा
 रिता

 अधिकारियों  श्र



 २२०२  मणिपुर  arc  fara  का  निरसन )  विधेयक  ३  १६५८

 दशरथ

 त्रिपुरा  प्रशासन  के  जिलाधीश  ने  इस  में  पुरा  भाग  लिया  ।  केवल  कुछ  बदनाम  कौर  काला  बाजार

 करने  वाले  व्यापारी  हो  इससे  लाभ  उठा  रहे  पया  इन्हें  दिया  जा  चुका  है  ।  मेरा  सुशाव

 ह  है  कि  सहकारी  समितियों  के  प्रतिनिधियों  को  लेकर  शव  सरकार  को  केन्द्रीय  क्रय-विक्रय  सहकारी

 समिति  की  स्थापना  करनी  चाहिए  ।  यह  वड़ा  अच्छा  काम  करेंगी  कौर  लोगों  को  भी  इससे  लाभ

 होगा  ।  ata  तो  अवस्था  यह  है  कि  सहकारिता  अधिकारी  का  बड़ा  भाई  ही  सहकारी  समिति  का

 मालिक  बना  सुग्रा
 है

 इवो  प्रकार  वहां  एक  परिवहन  सहकारी  समिति  उसे  लाखों  मिले  परन्तु

 उसकी  अवस्था  भो  ऐ  वो  ही  है  ।  इस  में  भी  अधिकारी  महोदय  के  बड़े  भाई  का  बोलबाला है  ।  केन्द्रीय

 सरकार  को  इस  मामले  में  कार्यवाही  करनी  चाहिए  |

 में  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  कौर  आकृष्ट  करवाना  चाहता हूं  कि  लोगों  ने  राशन  वितरण  के

 लिए  एक  सहकारों  समिति  बनाने  का  प्रयत्न  परन्तु  उसे  राशन  वितरण  की  अनुमति  ही

 नदी  परन्तु  एक  व्यक्ति  विशेष  को  राशन  वितरण  की  आज्ञा  दे  दी  गयी  ।  यह  हालत

 इसलिए  यदि  सरकार  सचमुच  चाहती  है  कि  सहकारिता  का  विकास  हो  wie  देहाती  क्षेत्रों  को

 समुचित  देखरेख  की  जाय  तो  सरकार  को  aha  प्रोत्साहन  देने  का  कार्यक्रम  बनाना  चाहिए  ।

 बे लोनिया  सब  डिवीजन  के  जुलाईबाड़ी  क्षेत्र  में  एक  सहकारी  समिति  बहुत  ही  MEAT  काम  कर

 ी  है  ।  प्रत्येक  at  उनका  लेखा  परीक्षण  भी  हो  रहा  है  ।  उन्होंने  कम  कीमत  पर  चावल  खरीद

 कर  स्टाक  में  रखा  ग्रोवर  जब  त्रिपुरा  में  खाद्य  संकट  अया  तो  इस  सहकारी  संस्था  ने  स्वयं  ही  सरकार

 को  २०  से  २२  रूपये  मन  पर  चावल  देने  की  पेशकश  की  जब  कि  मंडी  में  उस  समयਂ  भाव  ४०  से

 ४४  रुपये  मन  या  ।  परन्तु  सरकार  ने  उन्हें  अ्रगरतला  चावल  ले  जाने  की  अनुमति  नहीं  दी  ।  वह

 सरकारी  गोदामों  में  चावल  भेजने  को  तेयार  थे  ।

 अ्रादिम  जाति  कल्याण  विभाग  ने  भी  कुछ  सहकारी  संस्थानों  का  निर्माण  किया  इस  में  भी

 सरकारी  रकम  वासियों  को  ही  पदाधिकारी  निर्वाचन  किया  जा  रहा  है  ।  जिन  लोगों  ने  अंश  खरी दे  हैं

 उनको  पुछा  भी  नहों  जा  रहा  है  ।  जब  मेँ  ने  पुनर्वास  मंत्री  अथवा  गृह-कार्य  मंत्री  से  बात  तो  उन्होंने

 कहा  कि  हम  काफी  पया  दे  रहे  कौर  दंरणार्थी  एक  दूसरे  को  जानते  नियंत्रण  का  कार्य
 +

 अधिकारियों  फेਂ  सपुर्द  किया  गया  है  ।  परन्तु  ध्यानਂ  पुर्वक  देखा  जाय  at  युक्ति  निराधार  श

 सामान्य  जनता  प  सहपोग के के  बिना  ara  सहकारिता  का  विकास  कसे  कर  सकेंगे  |  ऐसे  हालात  में  ही

 प्रायः  सहकारी  समितियां  हानि  उठाने  के  बाद  असफल  होकर  रह  गयी  हैं  ।  मंत्री  महोदय  को  मामले

 के  इस  श्री  की  र  समुचित  ध्यान  देकर  समस्त  दोषों  को  दूर  करना  होगा  ।

 ये  सहकारिता  अधिकारी  कानून
 a

 नियमों  का  भी  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  ।  समितियों के

 पंजीकरण  में  भी  भेदभाव  का  व्यवहार  किया  जाता  है  ।  यदि  सहकारिता  अधिकारी  की  मर्जी  न

 तो  सहकारी  समिति  को  रजिस्टर  ही  नहीं  किया  जाता  ।  चार-चार  वर्षों  के  रजिस्टर  होने  के

 पन्नों  पर  कुछ  कार्यवाही  नहीं  हो  पाई  है
 ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  fage  के  इलाके  में  भूमिहीन  लोगों  को

 सहकारिता  के  आधार  पर  भूमि  दी  जानी  चाहिए
 ।

 पर  ऐसी  कोई  सहकारी  संस्था  कभी  तक

 नहीं  है  ।
 नियमों  में  कुछ  ऐसी  ढील  भी  दी  जानी  चाहिए  कि  गरीब  लोग  भी  सहकारी  समितियों

 के  सदस्य  बन  सकें  ।  walrus  वर्ष  पूर्व  कृषि  सहकारी  बैंक  स्थापित  किया  गया  परन्तु  इसमें

 लोगों  की  आवश्यकताओं  के  झनुसार  पूजी  की  व्यवस्था
 न

 हो  सकी  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  प्रकार

 का  सहकारी  बैंक  बनाया  जाना  चाहिए  ।
 भूमि  पर  उन्हें  कर्जा  मिलना  चाहिए  ।  इस  प्रकार की

 संस्था  सहकारिता  के  आधार  पर  इस  क्षेत्र  में  बहुत  भारी  कार्य  कर  सकती  है  |
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 गुश्री श्र०  चे  गुह  मैं  यह  समझ  नहीं  सका
 कि

 वर्तमान  मनी  पुर  प्रीमियम
 को

 क्यों  समाप्त  किया  जा  रहा  है  गौर  नया  अधिनियम  क्यों  बनाया  जा  रहा  है  ।  मंत्री  महोदय  ने
 जो

 दोष  बतलाये  हैँ  वे  तो  संशोधन  द्वारा  दूर  किये  जा  सकते  हैं  ।  इस  प्रकार  ८०,  ८५  धाराओं का  विधान

 इस  प्रकार  प्रस्तुत  किया  जाना  ठीक  नहीं  ।  इस  प्रकार  हमें  २००  से  अ्रधिक  धाराओं  को

 नियमों  में  रख  कर  विधान  बनाने  को  कहा  जा  रहा है  ।  इस  प्रकार  तो  इस  मामले  की  समुचित

 ध्यान  नहीं  दिया जा  ।  मेरा  कहना  है  कि  मनीपुर  भ्र घि नियम  को  संशोधन  करके

 ठीक  किया  जा  सकता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  मणिपुर  और  त्रिपुरा  के  प्र धि नियमों  में  एकरूपता  होनी

 चाहिए  ।  यदि  आसाम  अ्रधघिनियम  मनी  पुर  के  मामले  में  ठीक  तो  उसे  न्रिपुरा के  लिए
 भी  उचित

 समान  जाना  चाहिए ।  राज्य  पुनर्गठन  प्रयोग  ने  तो  इन  क्षेत्रों  को  झा साम  में  मिलाने  का  सुझाव

 दिया  था  ।  हो  सकता  है  कि  यह  सुझाव  भी  कायम  हो  |

 बम्बई  अधिनियम  की  कठिनाई  यह  कि  त्रिपुरा  के  हालात  बम्बई  जैसे  नहीं  हैं
 ।

 राजनीतिक

 श्र  प्राथमिक  हालात  के  अतिरिक्त  सहकारिता  के  विकास  शौर  ऋण  उपलब्धता  के  हालात  भी  वैसे

 नहीं हैं  ।  मैं  बम्बई  प्रीमियम  को  त्रिपुरा  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  समझता
 |  साहूकारों के

 लाइसेन्स  शुल्क  को  इतना  प्रतीक  कम  कर  देने  की  बात  भी  मैँ  ठीक  नहीं  समझता  ।

 मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  इसके  लिए  त्रिपुरा  श्र  मनीपुर  की  सरकारों  की  स्वीकृति  प्राप्त

 कर  ली  गयी है
 ।

 कया  इन  दो
 राज्यों  की  सलाहकार  समितियों  की  राय  प्राप्त  की  गयी  है

 ।  उनकी

 राय  तो  ली  ही  जानी  चाहिए  थी  ।  सहकारिता विकास  के  औचित्य  के  सम्बन्ध में  तो  कोई  मतभेद

 हो  ही  नहीं  सकता |  मुझे  केवल  यह  भय  है  कि  ये  दो  विभिन्न  अधिनियम  इन  दो  क्षेत्रों  के  लिए

 उपयोगी नहीं  होंगे  ।  इनके  लिए  rare  अधिनियम  ही  ठीक  रहता  ।  बम्बई  अधिनियम  त्रिपुरा  के

 हालात  के  भ्रनुसार  नहीं  WAT  |

 श्री  बांग शि  ठाकुर  ख़ादिम  :  त्रिपुरा  पर  इस

 विधेयक  का  क्या  प्रभाव  इस  बारे  में  मैं  कुछ  कहूंगा
 ।

 नये  अधिनियम लागू  किये  जा  रहे

 कहा  गया  है  कि  पुराने  प्रीमियम  ठीक  नहीं  हूं  ।  में  इसका  स्वागत  करता  हूं  श्र  मंत्री  महोदय

 का  ध्यान  इस  झोर  ग्राकृष्ट  करवाता  हूं  कि  समय  समय  पर  अपने  अधिनियमों  में  वृद्धि  प्र  परिवर्तन

 करते  रहना  चाहिए  ताकि  त्रिपुरा  के  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  होती  रहे  ।  इन  लोगों  को  साहूकारों के
 qa  में  जाने  से  बचाना  ही  चाहिए  ।  इसके  लिए  राज्य  बैंक  ग्रीवा  रक्षित  बैंक  के  अन्तत  भूमि-बंधक

 aa  प्रारम्भ  किये  जाने  wearer  साहूकार  तो  इस  अधिनियम  का  उल्लंघन  करते  रहेंगे  ।

 सहकार  मंत्री  पं०  -18 ५
 मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  इस  विधेयक  से

 उन  माननीय  सदस्यों  को  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  उपलब्ध  हुमा  जो  मनीपुर  प्रौढ़

 त्रिपुरा  में  दिलचस्पी रखते  हैँ  ।  उन्होंने  इन  क्षेत्रों  में  सहकारी  समितियों  के  काय  के  सम्बन्ध
 में

 अपने  विचार  व्यक्त  किये  हँ  ।  यह  प्रश्न  किया  गया  है  कि  दो  क्षेत्रों  के  लिए  दो  अधिनियम क्यों

 अपेक्षित  हूँ  ?  श्रीराम  अधिनियम  को  ही  मनीपुर  शौर  त्रिपुरा  दोनों  क्षेत्रों  में  क्यों  लागू  नहीं  किया

 गया है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  बम्बई  अधिनियम  को  काफी  प्रगतिशील  समझा  गया  है  प्रौढ़

 साथ  ही  त्रिपुरा  में  इसकी  मांग  भी  की  गयी  थी  ।  इसी  कारण  वहां  हम  ने  इसे  लागू  किया  है  ।  मैं

 यह  भी  बता  दूं  कि  मनीपुर  श्र  त्रिपुरा  की  सलाहकार  समितियों  ने  भी  इन  परिवर्तनों  को  स्वीकार

 कर  लिया है
 ।  जो

 भअ्रघिनियम  हम  वहां  लागू  करना  चाहते  हैँ  वे  वहां  की  सरकारों सलाहकार

 समितियों  को  स्वीकार  हैँ

 fra  प्रंग्रेजी  में
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 प०  Alo
 ०

 यह  तो  सम्भव  नहीं  कि  ot  उन  तमाम  दोषों  का  उल्लेख  करूं  जिनका  कि  माननीय  सदस्यों
 ने

 उल्लेख  किया  है  ।  यद्यपि  भावना  तो  क्रांतिकारी  परिवर्तन  करने  की  परन्तु  इससे  कोई  विशेष

 क्रांतिकारी परिवर्तन  होने  नहीं  जा  रहे  ।  उद्देश्य  सीमित  ही  विधेयक  द्वारा  केवल  कुछ  दोषों

 को  दूर  किया  जा  रहा  है  ।  जिन  उपबन्धों  द्वारा  सहकारिता  के  सिद्धान्तों  का  उल्लंघन  होता  उन्हें

 हटा  fear  जायेंगी
 ।

 अधिकारियों  के  कुछ  ate  प्राधिकार  भी  वापिस  ले  लिये  जायेंगे  ।  मेरे  माननीय

 मित्र  ने  शिकायत  की  है  कि  कई  अधिकारी  सहकारिता  के  हित  में  काम  नहीं  कर  रहे  एक  भाई

 होता  है  दूसरा  भाई  सहकारी  समिति  चलाना  आरम्भ  कर  देता है  ।  वर्तमान  विधान

 में  यह  सम्भव  परन्तु  अब  यह  सम्भव  नहीं  क्योंकि  हम  ने  काफी  नियन्त्रण  लगा  दिया  है
 ।

 माननीय  मित्र  ने  यह  भी  शिकायत  की  थी  कि  लेखा-परीक्षण  भी  नियमित  रूप  में  नहीं  होता  ।

 यह  भी  हमारा  विचार  नये  प्रीमियम  में  नियमित  लेखा  परीक्षण  सम्बन्धी  उपबन्ध  रखा  गया  है
 |

 तात्वयं  यह  कि  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  यह  कि  सहकारिता  शआ्रात्दोलन  को  प्रोत्साहन दिया  जाये  |

 परन्तु  प्रत्येक  बात
 तो

 कानून  से  सम्भव  नहीं
 +

 हमें  इससे  कुछ  समितियों  को  मान्यता  देने  के  कामों

 अधिक  अवसर  मिलेंगे  और  किसानों  को  काफी  घन  पेशगी  दिया  जा  सकेगा  ।  इसी  उद्देश्य  को

 समक्ष  रख  कर  परिवर्तन  किया  जा  रहा  है  ।  सभी  जानते  हैं  कि  सहकारी  ऋण  को  काफी  तेजी  से

 बढ़ाया जा  रहा  है  ।  इन  दो  क्षेत्रों  में  भी  हम  इसका  कुछ  विस्तार  कर  सकेंगे  ।  हम  अपने पथ  प्रदर्शन

 के  लिए  प्रत्येक  बताये  गये  दोष  पर  पूर्णरूप  से  विचार  चाहे  वह  दोष  किसी  भ्रमणकारी का  हो

 अथवा  प्रणाली  सम्बन्धी  हो  ।  इस  बात  का  श्रीनिवासन मैं  अपने  माननीय  मित्र  को  दे  सकता  हूं  कि

 हमारा  यह  इरादा  कभी  भी  नहीं  है  कि  सहकारिता  का  नियन्त्रण  अधिकारियों  के  हाथों  में  हो  ।

 हालात  के  अनुसार  हम  जितना  भी  हो  सका  उसको  कम  करके  सहकारिता  कौर  सहकारी  समिति  की

 भावना की  रक्षा  करेंगे  ।  मैँ  यह  कह  सकता  हुं  कि  हम  इस  बात  का  पुरा  प्रयत्न  करेंगें
 कि

 सहकारिता  उसकी  सनी  भावना  के  पर  चलाया  जाय  |

 श्री To  च०  गुह  ने  समय  की  कमी  की  शिकायत  की  यह  ठीक  परन्तु  इससे  किसी
 को

 भी

 किसी  प्रकार  की  हानि  नहीं  पहुंचेगी  ।  हम  बने  बनायें  अधिनियम ले  रहे  हैं  ।  यदि  सविस्तार  चर्चा

 किये  बिना  भी  उन्हें  लागू  कर  दिया  जाये
 तो

 कोई  हानि  नहीं  होगी  ।  सलाहकार  समितियों  की  स्वीकृति

 हमारे पास  है  ही
 ।

 माननीय  मित्र  की  प्राप्ति  में  कुछ  तत्व नहीं  है  ।  यदि  इन  दो अधिनियमों

 में  कोई  उपबन्ध  ठीक  नहीं  होगा  तो  सम्बद्ध  सलाहकार  समितियां  हमेशा  हमें  उसके  बारे  में  लिख

 सकती  हैं  ।  जो  भी  परिवर्तन  वे  करना  ठीक  वे  कर  दिये  जायेंगे  ।  यदि  इस  प्रकार  के

 विधानों  के  लिए  भी  हम  ने  सविस्तार  चर्चा  का  समय  तो  मामला  असम्भव  हो  जायेगा  ।  हम  ने

 अवदयक काट छांट कर दीਂ काट  छांट  कर  दी  है  ।
 मे

 सभा
 को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  मनीपुर  के  लिए  आसाम

 अधिनियम  इस  लिए  रखा  गया  क्योंकि  ag  उसके
 लिए  उपयुक्त  site  सलाहकार  समिति  की

 मांग  भी  यही  थी  ।

 भूमि-बंधक  बैंकों
 की

 मांग
 भी

 मैं  ने  सुनी  है  झर  हम  देखेंगे  कि  इस  दिशा  में  कया  किया  जा

 सकता है  ।  अरब  तक  शायद  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  किया  गया ।  वहां  की  केन्द्रीय  क्रय-विक्रय समितियों

 के  सम्बन्ध  में  भीਂ  कुछ  शिकायत  हैँ
 ।

 मैं  उनकी  देख  भाल  करने  का  भी  वायदा  करता  हूं  ।  किसी

 ग्रा घार  के  बिना
 इस

 प्रकार
 की

 समिति  नहीं  होनी  यह  मैँ  मानता हूं  ।  प्रत्येक  क्षेत्र  में  इसके

 लिए  प्रतीक्षा
 तो

 नहीं
 की  जा

 सकती
 ।

 हम  ने  जनहित  में  इस  परियोजना  का  प्रयोग  किया  है  ।  यदि

 समिति  जन  हित  की  रक्षा  नहीं  तो  यह  हमारी  ही  निन्दा  इस  लिए  हम  उसका  परा  परीक्षण

 करेंगे  कौर  जो
 भी

 सुधार  सम्भव  होगा  वह  करेंगे  ।
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 एक  माननीय  सदस्य  ने  सारे  भारत  के  लिए  ही  केन्द्रीय  क्रय-विक्रय  संस्था बनाने  का  सुझाव  दिया

 ताकि  मनीपुर  ate  त्रिपुरा  का  भी  पथ  प्रदान  किया  जा  सके
 ।

 उन्हें  ठीक  परामर्श  भी  दिया  जा

 सके  ।  हम  इस  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कौर  हम  देखेंगे  कि  इस  विचार  को  कार्यान्वित  कर  के  हम

 क्या  सहायता कर  सकते  हूँ  |

 सभा  का  भ्रमित  समय  नहीं  लूंगा
 ।  मैँ

 कह
 चुका

 हूं  कि
 जो  भी

 दोष  होंगे  उनको  दूर

 करने  का  पूरा  प्रयत्न किया  जायेगा  ।
 इस  सम्बन्ध  में  पुनर्वास  विभाग  तथा  ख़ादिम  जातियों  के  कल्याण

 विभाग  के  कार्यों  का  भी  कुछ  उल्लेख  किया  परन्तु  मुझे  उसकी  सारी  जानकारी  नहीं  है  ।

 परन्तु  यदि  किसी  बात  की  छानबीन  करनी  अपेक्षित  हुई  तो  सम्बद्ध  विभागों  को  लिखा  जायेगा

 प्रावस्था  सहायता  दी  जायेगी  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रति यह  है

 कि  मणिपुर  att  त्रिपुरा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  प्रचलित  कुछ  विधियों  के  निरसन  का

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  संशोधन  कोई  नहीं  हैं  ।  wea  यह  है

 जड  २  से  ४,  खंड १,  अधिनियमन सूत्र  और  विधेयक  नाम  विधेयक का  रंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 as
 २  से  ४,

 खंड  १,  ्धघिनियमन  सुत्र  शर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गय े॥

 पं०  दा०  देशमुख  :  में  प्रस्ताव  करता हू

 विधेयक  को  पारित  किया  जाय  |

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  |

 fan  दशरथ देव  :  जहां  तक  बम्बई साहुकार  अधिनियम  का  सम्बन्ध है  उस  के  बारे  में  परा

 दाता  समिति ने  एक  सुझाव  दिया  था
 ।

 मैं  नहीं  कह  सकता  कि  उस  सुझाव  को  इस  विधेयक  में  सम्मी

 लित  किया  गया  है  wera  नहीं  |  अथवा  उसी  रूप  में  माना  गया  है  या  किसी  न्य  रूप  में  ।

 बम्बई  सहकारी  समितियां  अधिनियम  के  बारे  में  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  नगर  ६  महीने  अथवा

 एक
 वर्ष

 की
 अवधि  के  बाद  उसे  अधिक  उपयुक्त  न  पाया  जाये  तब  उसे  भी  यहां पर  चर्चा के  लिये

 लाना  चाहिये  |

 डे०  प्रचो ०  सिंह  :
 बम्बई  अधिनियम  में  धारा  १८

 की
 उपधारा

 (  ३ ३)  के  भ्रन्तगंत  रजिस्ट्रार
 के  विनिश्चय से  फिर  कोई  अरपिल  नहीं  हो  सकती  ।  परामर्शदाता  समिति ने  इस  धारा  के  भ्रौचित्य पर

 सन्देह  प्रकट  किया  है  ।  इसलिये  मंत्री  महोदय  को  इस  धारा  में  उचित  संशोधन  करने  के  लिये  प्रयत्न

 रना  चाहिये

 हमें  मनीपुर
 में  भी  साहूकारी  व्यापार  को  नियमित  करने  के  लिये  कुछ  न  कुछ  करना  चाहिये

 क्योंकि

 2

 वहां  पर  शहरों  तथा
 गांवों  में

 में  लोगों  की  ऋण  के  कारण  चली  सरी
 gsi  पुर

 ——_—__—
 दशा  है  |

 भ्रंग्रेजी  में



 २२०६  राजघाट  समाधि  विधेयक  ३  १६५८

 पडा०  प०  दा०  य  दोनों  विधेयक  उन  स्थितियों  का  सामना  करने  के  लिये  ही  लाये

 गये  हैं  जिन  का  मेरे  मित्रों  ने  प्रभी-प्रभी  संकेत  किया  है  ।  हम  सहकारी  संस्थाओं  द्वारा  श्रघिकाघिक  ऋण

 देने  की  व्यवस्था  करना  चाहते  हैं  ताकि  किसानों को  अत्यघिक  व्याज  देने के
 लिये  मज़ार

 न

 पड़े  ।  हम  सहकारी  संस्थाओं  द्वारा  कम  व्याज  पर  रुपया  देने  की  व्यवस्था  कर  रहे  हैं
 |  साहुकार

 अधिनियम भी  अत्यघिक  ब्याज  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिये  बनाया  गया  है
 ।
 मैं  श्री  दशरथ  देव

 जी
 को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  बम्बई  साहूकारी  भ्र धि नियम  को  त्रिपुरा  की  परामर्शदाता  समिति

 के  सुझाव  के  भ्रनुसार  data  रूप  में  ही  वहां  पर  लागू  किया  जायेगा ।  इन  सुझावों को  हम  BPA

 सुचित  कर  देंगे  ।  उन्हों  ने  यह  भी  पुछा  है  कि  are  यह  विधेयक  त्रिपुरा की  स्थितियों  के  अनुकूल न न

 gar  तो  क्या  हम  इसे  बदल  सकेंगे
 ?

 निश्चय  ही  श्रगर  परामर्शदाता  समिति  तथा  लोगों  को  यह  AEH

 नियम  ठीक  न  जंचा  तो  हम  इस  में  परिवर्तन  करने  के  लिये  हमेशा  तैयार  हैं  ।  हम  उन  के  सुझावों  एवं

 year  पर  हमेशा  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करने  के  लिये  gare  हैं  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 राजघाट  समाधि  विधेयक

 श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  क०  चल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 राजघाट  समाधि
 १९५१

 में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर
 विचार

 किया  जाये  पी

 यह  विधेयक  राजघाट  समाधि  १९५१  में  कुछ  संशोधन  करने  के  लिये  प्रस्तुत

 किया  गया  है  ।  १९४५१  में  इस  समाधि  की  देखभाल  रखने  के  लिये  एक  परिचित  समिति  बनाई  गई

 थी  ।  जिंस  समय  यह  झ्र धि नियम  पास  किया  गया  था  उस  समय  यह  समाधि  दिल्‍ली  नगरपालिका

 के  क्षेत्राधिकार  के  अन्तर्गत  थी  |  किन्तु  we  दिल्‍ली  नगर  निगम  अ्रधिनियम  के  पास  होने  के  बाद  से

 यह  समाधि  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  क्षेत्राधिकार  में  प्रा  गई  REXL A के  afafaaa % के  अनुसार

 नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  का  प्रेसीडेंट  उक्त  समिति  का  पदेन  सदस्य  नियुक्त  किया  गया
 था  ।

 अरब

 इस  विधेयक  में  उस  के  स्थान  पर  दिल्‍ली  निगम  के  मेयर  को  इस  समिति  का  पदेन  सदस्य  नियुक्त

 करने  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।

 दूसरे
 जब

 यह  अधिनियम  पास  किया  गया
 था  |  उस  समय  संसद्‌  का  केवल  एक  सदन  ही  था

 ।

 तदनुसार  १९५१  के  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  था  कि  इस  समिति  में  जो  संसद्‌  के  दो  सदस्य

 होंगे  उन  का  नामनिर्देशन अध्यक्ष  करेगा
 |

 क्योंकि  संसद्‌  के  दो  सदन  हो  गये  हूँ  इसलिये  यह  सोचा

 गया  है
 कि  इस

 समिति  में  संसद  के  सदस्यों  का  प्रतिनिधित्व  बढ़ाया  जाना  चाहिये  |  क्योंकि  सामान्यतया

 जिन  समितियों में  संसद्‌  के
 प्रतिनिधियों

 का  प्रतिनिधान  रहता है  वहां  लोक-सभा के  तथा  राज्य-सभा

 के
 सदस्यों

 का  RN  का  अनुपात  रहता  है  इसलिये  इस  विधेयक  में  यह  कहा  गया  है  कि  इस  समिति  में
 संसद्‌  के  तीन  प्रतिनिधि  होंगे  जिन

 में  से  दो  लोक-सभा  के  सदस्यों  में  से  चुने  जायेंगे  ate  एक

 सभा  के  सदस्यों में  से
 ee

 मूल  wast  में
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 मूल  विधेयक  में  इस  समिति  में  संसद्‌  के  सदस्यों  की  कार्यकाल  wats  के  बारे  में  भी  कुछ  नहीं

 कहा  गया  था  ।  झ्रधीनस्थ  विधान  समिति  ने  भ्र पनी  er aC  की  रिपोर्ट  में  यह  है  कि  इस  समिति

 में  काम  करने  वाले  संसद  सदस्यों  की  कार्यावधि  निश्चित  करना  बड़ा  श्रावक  है  ।  समिति  ने  यह

 सुझाव  भी  दिया  है  कि  संसद्‌  के  सदस्यों  की  कार्यावधि  उन  की
 संसद्‌  सदस्यता की  के  साथ

 a  समाप्त  होनी  चाहिये |

 wa:  ये  परिवर्तन  लाने  के  लिये  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  इस  पर  संशोधन

 रखे  गये  हैं  ।  मैं  उन  के  बारे  में  बाद  में  प्रकाश  डालूंगा  |  इस  समय  मैं  केवल  यही  बताना  चाहता  हूं

 कि  यह  एक  सरल  सा  संशोधन  विधेयक  है  तथा  ये  संशोधन  हम  क्यों  करना  चाहते  हैं  ।  अरब मैं  प्रस्ताव

 करता  हू
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय

 पिता  प्रस्तुत  श्द्ना

 |

 pat  श्रीनारायण दास  (  दरभंगा
 :  इस  विधेयक में  समिति में  संसद  सदस्यों की  संख्या

 बढ़ाने  तथा  दिल्‍ली  निगम  के  मेयर  को  इस  समिति  का  पदेन  सदस्य  बनाने  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।

 में  समझता  हूं  यह  दोनों  उपबन्ध  मायापुर  व  स्वेता  उपयुक्त  हैं  |  किन्तु  मुझे  इस  विधेयक  का  शीर्षक

 ठीक  नहीं  जंचा  |  हमें  समाधि  शब्द  के  गांधीਂ  शब्द  जोड़ने  चाहिये  थे  ताकि  स्पष्ट  हो  जाता

 कि  यह  विधेयक  कौन  सी  समाधि  के  बारे  में  है  ।

 इस  विधेयक  में  संसद्‌  सदस्यों  की  संख्या  २  से  बढ़ा  कर  ३  करने  के  लिये  कहा  गया  है

 साथ  ही  १  गर  सरकारी  प्रतिनिधि  भी  बढ़ाने  के  लिये  कहा  गया  है  ताकि  समिति  के  सदस्यों की

 संख्या  विषम  बनी  रहे  ।  इस  से  पहले  इस  समिति  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मनोनीत  ३  गैरसरकारी

 प्रतिनिधि हैं  ।  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  सरकार  को  इस  समिति  में  मेयर  के  afar  दिल्‍ली

 निगम  अथवा  दिल्‍ली  प्रशासन  परामशंदाता  समिति  के  एक  अरन्य  सदस्य  को  भी  लेना  चाहिये  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  सरकार  को  इस  समिति  में  लगभग  ११  सरकारी  व गैर-सरकारी सदस्य

 नियुक्त  करने  का  अधिकार  है  ।  चेयरमैन  नियुक्त  करने  का  भ्र धि कार  भी  सरकार को  है  ।  मेरा

 निवेदन  है  कि  सरकार  अरपन  हारा  मनोनीत  व्यक्तियों  में  से  ही  चेयरमैन  चुने  उसे  इन  के  अलावा  बाहर

 से  किसी  व्यक्ति  को  चेयरमैन  चुनने  का  भ्र धि कार  नहीं  होना  चाहिये  ।

 तरन्त
 मम

 एक  बात  झर  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  समिति  समाधि  की  देख-भाल  के  लिये  कुछ

 व्यक्तियों
 को

 नौकर  रखती  है
 ।

 उन  लोगों  को  छूटी  वगैरह
 के

 लिये  सरकारी  कर्मचारी  समझा

 जाना  चाहिये  भ्र ौर  उन्हें  इस  प्रकार  का  काम  करने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  के  समान  सभी  सुविधायें
 दी  जानी  चाहियें  ।

 श्री  नाथ  पाई  यह  विधेयक  राजघाट  समाधि  की  उचित  देखरेख के  लिये

 अस्तु  किया  गया  है
 ।

 कुछ  दिन  पहले  मैं  वहां  पर  गया  था
 ।

 वहां  की  दशा  बड़ी  शोचनीय  हो  रही
 है  ।

 वहां
 जाकर  हमें

 यह  नहीं  लगता  कि  महात्मा  गांधी  जैसी  महान्‌  आत्मा
 के

 स्मारक  स्थान  पर  भराये

 बड़ी  रंजिश  होती  है  कि  हम  राष्ट्रपिता
 के

 लिये  अपने  राष्ट्र  की  महान्‌  परम्पराश्रों
 के

 अनुकूल

 समाधि  तक  नहीं  बना  पाये
 ।

 जहां  तक  कि  वहां  पर  चबूतरे  पर  जो  हे  हरे  हरे  ह राम  शब्द लिखे  हुए  हैं

 वे  भी  गलत  लिखे  हैं  ्र  उन  का  सीमेंट  उखड़ा  हुन  है  ।  ग्रामीण हम  ने  ११  वर्ष से  उसकी

 क्या  देखभाल की  ह  ?

 waist  में
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 नाथ

 विदेशों  में  राष्ट्रीय महान्‌  श्रात्मां  के  स्मारक  स्थानों  पर  उन  की  महानता  की  स्पष्ट  छाप

 ज्वलन्त  रूप  में  दिखाई  देती  है  किन्तु  यहां  पर  इस  तरह  की  कोई  भावना  नहीं  दृष्टिगोचर  होती

 राजघाट
 पर  जाने  पर  हमारे  दिल  में  उस  महान्‌  प्रात्म  की  एक  भी  शिक्षा  नहीं  प्रस्तुत होती  प्राचीन

 यह  समिति  इतन  वर्षों  से  क्या  करती  रही  है
 ?

 एक  बार  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  यह  कहा  था  कि  इस  स्थान  को  एक  राष्ट्र  मत्दिर  बनाना

 चाहते हूँ  जहां  से  ary,  प्यारे  arg  की  शिक्षायें  सारे  संसार  में  गूंजती हुई  दिखाई  दें  ।  राज  भारत  में

 विदेशों  से  ard  वाला  प्रत्येक  उच्च  पदधारी  व्यक्ति  राष्ट्र  निर्माता  बापू  के  चरणों में  श्रद्धांजलि

 अर्पित  करने  जाता  है  ।  परन्तु  वहां  पर  बापू  के  जीवन  की  एक  भी  झांकी  उसे  नहीं  दिखाई देती  ।

 मैँ  समझता  हूं  इस  विधेयक  के  उद्देश्य  सुन्दर  मुझे  उन  से  कोई  मतभेद  नहीं
 ।  इस

 समिति  को  वहां  पर  बापू  की  शिक्षाओं  को  afar  रूप  में  प्रस्तुत  करने  का  प्रयास  करना
 चाहिये

 ताकि  वहां  पर  जाने  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  के  दिल  में  उस  महान  आत्मा  के
 प्रति

 व  उस  की
 शिक्षाओं

 के  प्रति  एक  श्रद्धा  तथा  चादर  की  भावना  उत्पन्न  हो  सके  |

 felt  महती
 :

 इस  विधेयक  के  खंड  २  का  उपखंड  विशेष  महत्वपूर्ण

 इस  में  राजघाट  समाधि  की  देखरेख  के  लिये  परिनियत  समिति  में  सदस्य  के  ३  सदस्यों  के

 निधान  के  बारे  में  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  आजकल  विभिन्न  संस्थाओं  तथा  सरकारी  निगमों  में  संसद

 सदस्यों  के  प्रतिनिधान  का  प्रशन  बड़ा  महत्वपूर्ण  है  ।  इन  संस्थाओं में  संसद  के  प्रतिनिधान  के  लिये  संसद

 सदस्यों  का  किस  प्रकार  नामनिर्देशन  किया  जाय
 ?

 यह  wer  एक  बड़े  महत्व  का  प्रशन
 हैं  इस

 विधेयक  में  यह  उपबं  पित  किया  गया  है  किये  सदस्य  निर्वाचन  द्वारा  नामनिर्देशित  किये  जायेंगे
 ।

 में
 इस

 सिद्धान्त  की  सराहना  करता  हू  चाहता  हूं  कि  प्रत्येक  ऐसी  जगह  wet  संसद के
 सदस्यों

 के

 निधान
 का  उपबन्ध  हो  पंसद  सदस्य  निर्वाचन  द्वारा ही  नामनिर्देशित किये  जाने

 फिर
 भी

 मैँ

 मंत्री  महोदय  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने इस  विधेयक में  इस  सिद्धान्त को  किस  ग्रा धार  पर

 अ्रपनाया  है  स्थानों  के  लिये  भविष्य  में  इस  सिद्धान्त  का  पालन  किया  जायेगा
 ?

 दूसरी  बात  में  बिल  के  नामकरण  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि

 यह  नाम  राजघाट  के  स्मारक  का  महात्मा  गांधी के  अन्य  स्थानों  पर  स्मारकों  से  विभेद  करने
 के

 लिये  चुना  गया  है  अथवा  यह  महात्मा  शांति  की  समाधि  के  लिये  बनाया  गया  है  ।  सरकार  राजघाट

 अथवा  महात्मा  में  से  किस  चीज़  पर  अधिक  बल  देना  चाहतीं  है
 ?  इस

 विधेयक  मे  महात्मा
 गांधी  का  नाम  क्यों  नहीं  जोड़ा  गया  ?

 श्री  :  उपाध्यक्ष  मूल  श्रधिमियम  के  अनुसार  इस  समिति  में  पहले

 सदस्य  होते  उन  में  से  ६  बल्कि  ८  सरकार  द्वारा  मनोनीत  होते  थे  ।  a  इस  संशोधन  विधेयक

 के  समिति  के  ११  सदस्य  होंगे  जिन  में
 ४

 निर्वाचित  होंगे  कौर शेष  ७  सरकार  ढारा

 मनोनीत  ।  में  प्रजातंत्र के  इस  युग  मेँ  मनोनीत करने  के  सिद्धान्त का  विरोधी हूं  ।
 में  समझता

 हूं  इस  समिति
 में

 श्रंघिक  से
 अधिक  संख्या  निर्वाचित  सदस्यों  रखनी  चाहिये ।  एक  या

 दो

 सरकारी  व्यक्तियों  को  मनोनीत  करना  पर्याप्त  हो  सकता  है  ।  मुझे  प्राधा  है  मंत्री  महोदय
 इस

 ध्यान  देने  की  कृपा  करेंगे  ।

 श्री  राधा  रमण
 में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं

 ।  मैं
 इस

 विधेयक

 के  बारे  में  श्री  नाथ  पाई  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  ary  से  TUTaT  सहमत
 ——————

 मूल  शंत्रेजी  में
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 इस  विधेयक  के  नामकरण  में  महात्मा  गांधी  के  नाम  का  न  होना  एक  बड़ी  खटकने  वाली

 बात  है  ।  झ्राखिर  हम  राजघाट  की  यादगार  को  ताज़ा  नहीं  करना  चाहते  ।  हम  राष्ट्रपिता  गांधी

 की  यादगार  को  हरा  रखना  चाहते  है  ।  मंत्री  महोदय  को  इस  स्तर  पर  भी  इस  चूक को  ठीक  करने

 का  विचार  करना  चाहिये

 सरकार  नें  इस  समाधि  के  लिये  aaa  रूप  से  नमूनों  का  निर्णय  कर  लिया  है  ।  इसलिये

 उन  के  बारे  में  तभी  कुछ  कहा  जा  है  जब  वे  पूर्णतया  तैयार  हो  जायेंगे  ।  मगर  हमें  इस  बीच

 में  भी  उस  स्थान  की  पवित्रता  तथा  सुन्दरता  का  ध्यान  रखना  चाहिये  ।  लोग  अब  भी  वहां  पर

 सायं  दिशा  शौच  इरादी  के  लिये  बैठ  जाते  हैं  ।  कुछ  लोग  वहां  जाकर  ताथ व  जुमा  खेलते

 हैं  ।  सरकार  को  इन  की  रोकथाम  का  पुरा  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।

 में  झपने  पुर्व  वक्ता  की  इस  बात  से  सहमत  नटी  हं  कि  सरकार  को  सभी  मनोनीत  सदस्यों

 की  बजायਂ  निर्वाचित  सदस्य  रखने  चाहियें  |  वास्तव  में  इस  समिति  के  वही  सदस्य  होने  चाहियें  जिन  का

 जीवन  गांधी  जी  की  उच्च  शिक्षकों  से  श्रोत  प्रोत  है  ।  वे  अपने  श्राप  कभी  निर्वाचन  नहीं  लड़ना  चाहेंगे  ।

 इसलिये  उन  को  ant  लाने  के  लिये  सरकार  के  पास  यह  शभ्रधिकार  रहना  श्रावस्ती  है  ।

 गांधी  समाधि  पर  काम  करने
 वाले  कर्मचारियों  की  सेवा

 की  छुट्टी के  नियम  व
 वर्दी

 वगैरह  के  नियम  सरकारी  कर्मचारियों  की  भांति  होने  चाहियें  ।

 गांधी  समाधि  पर  इस  समय  जूतों  व  सामान  इत्यादि  की  देखरेख  का  कोई  उचित प्रबन्ध

 नहीं  ।  लोगों  का  सामान  वेसे  ही  पड़ा  रहता  है  ।  उस  की  कोई  देख  भाल  करनें  वाला  नहीं  होता  +

 कई  बार  लोगों  की  जूतियों  व  सामान  की  चोरी  हो  जाती  है  ।

 इसी  प्रकार  वहां  पर  जो  दानपात्र  पड़ा  हुआ  है  उस  में  कई  बार  लोग  नोट  आदि  डाल  देते

 हैं  ।  वह  सन्दूक  वहां  पर  वर्षा  व  wie  में  पड़ा  रहता  है  ।  उस  के  सद्र  पानी  चला  जाता  हैदर  नकदी

 व  नोट  वग़ैरह  खराब  हो  जाते  है  ।  समिति  को  वहां  पर  कोई  वाटर  प्रूफ  बाक्स  अथवा  उस  बावस  की

 वर्षा  ग्राही  के  पानी  से  रक्षा  करने  की  व्यवस्था करनें  चाहिये

 इस  समय  समाधि  पर  प्रत्येक  शुक्रवार  को  ताज़ा फूल  चढ़ाये  जाते हैं  ।  में समझता हुं  हमें  प्रति

 दिन  वहां  पर  ताज़ा  फूल  चढ़ाने  की  प्रथा  बनानी  चाहिये  ।  वहां  पर  कोई  पुजारी  नियुक्त  करना

 चाहिये  जो  उचित  समय  पर  व  सायं  वहां  पर  दीप  ale  जलाये  जिस  से  चारों  भ्रांत  के

 वातावरण  में  शुद्धता  व  पवित्रता की  झलक  मिल  सके  कौर  लोग  वहां  पर  एकाग्रता  से  पूजा  कर

 सकें  ।

 इस  समयਂ  समाधि  के  इर्द  fire  पीने  के  ठंडे  पानी  की  भी  मच्छी  व्यवस्था  नहीं  है  ।  गर्मियों  में

 एक  प्याऊ  होता  गेट  पर  पानी  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  इन  सब

 बातों  की  कौर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दे  रही  है  ।  सर्दी  हम  उस  स्थान  की  पवित्रता  की  उचित  रूप  से  संधा  रण
 a

 करना  चाहते  हे  तो  हमें  वहां  पर  इन  सब  चीजों  की  व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  ।

 ०  सुशीला  नायर
 :  उपाध्यक्ष  में  इस  विधेयक  के  बारे  में  श्री  राधा

 रमण  तथा  श्री  नाथ  पाई  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचारों  से  पूर्णतया  सहमत  हूं  ।  कुछ  सदस्यों की  संख्या

 बढ़ाने  तथा  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  स्थान  पर  दिल्‍ली  निगम  के  मेयर  को  समिति  का  सदस्य  बनाने

 वि
 से

 कोई
 विशेष  seat  नहीं  पड़ता  |  हर  विषय  में  सदस्यों  को  निर्वाचन  द्वारा  मनोनीत  करने के  सिद्धान्त

 मल  stat  में

 176(A)
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 का  में  विरोध  करती  हूं  कौर  खास  कर वर्तमान विषय  में
 ।

 में  समझती  हूं  मनोनीत  करने
 का

 सिद्धान्त

 ठीक  है
 ।

 क्योंकि
 जो

 लोग  गांधी  की  शिक्षाओं  पर  चलने  वाले  हें  वे  ऐसे  चुनाव  नहीं  लड़ना  चाहते  |

 गांधी  जी  की  समाधि  के  इसे-गिर्द  अच्छा  वातावरण  रखने  के  लिये  हमें  लोगों
 के  वहां  पर

 प्रवेश  अधिकार  के  सम्बन्ध  में  कुछ  विनियम  बनाने  चाहियें
 |

 गांधी  जी  की  समाधि  पर  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  का  संवरण  भली  भांति  होना  चाहिये  |

 मेरे  विचार  में  बुनियादी  शिक्षा  विभाग  से  हमें  इस  काम  के  लिये  उपयुक्त  व्यक्तियों  का  संवरण  चाहिये  |

 ये  ऐसे  लोग  होने  चाहियें  जो  केवल  लोगों  के  जूतों  व  सामान  की  देखभाल  ही  न
 करें  बल्कि  वहां

 पर  जाने  वाले  लोगों  को  गांधी  जी  की  शिक्षकों  व  जीवन  के  बारे  में  भी  कुछ  बता  सकें
 ।  जो

 लोग
 भी

 वहां  जायें  उन्हें  चुपचाप  रहने  व  शोर  न  मचाने  की  आदत  डालनी  चाहिये
 ।

 इस  के  लिये  लोगों  को

 विनम्प्रता  से  सचेत  करना  चाहिये  ।

 हमें  गांधी  समाधि  की  परिसीमाओं  में  एक  बुनियादी  शिक्षा  का  स्कूल  खोलना  चाहिये
 ।

 यह

 संस्था  ईंटों  श्र  चूने  के  स्मारकों  से  ser  महान्‌  आत्मा  की  शिक्षकों  का  कहीं  प्रिक  प्रभावशाली

 तथा  जीवन्त  स्मारक  होगी  ।  वहां  ऐसे  स्थान  होने  चाहियें  जहां  दुबले  पतले  श्रपांग  बच्चे  प्रश्न  शरीर

 तथा  प्रीत्मा  को  बलवान  बना  सकें  ।

 वहां  पर  एक  अजायबघर  बनाया  जा  रहा  है
 ।

 यह  केवल  प्रौर  पदार्थों  की
 प्रदर्शनी

 मात्र  ही  नहीं  होनी  चाहिये  ।  वहां  पर  खादी  के  प्रचार  के  लिये  हो  रहे  कार्य  का  सक्रिय  प्रदर्शन  होना

 चाहिये

 समाधि के  ठीक  पीछें  ही  गंदी  बस्तियां  बसीं  हुई  हूं  जिन  के  sare  के  लिये  गांधी
 जी

 जीवन

 पोत  संघ  करते  रहे  |  सरकार  को  सर्वप्रथम  वहां  की  गन्दी  बस्तियों
 को

 हटाना  चाहिये
 ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इसਂ  विधेयक  का  समर्थन  करती  हूं  ।

 fait  च०  कृ०  नायर  :  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  मुझे  बहुत  कुछ  कहना

 है  सब  से  पहिले  तो  इस  विधेयक  के
 नाम

 का  प्रश्न  है
 ।  इस  का  नाम  राजघाट  समाधि  ठीक  नाम  नहीं

 है  ।  ord  वाली  पीढ़ी  राजघाट  समाधि  का  क्या  समझेगी  ।  इस  का  नाम  गांधी  समाधि  होना

 चाहिये
 ।  इस

 समय  जहां  पर  गांधी  समाधि  है  वहां  जमुना की  बाढ़  का  हमेशा
 भय

 रहता  है
 ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  यह  समाधि  कहीं  प्रौढ़  बनाई  जाये  ।  बरच्छा  हो  कि  इसे  भंगी  कालोनी  के  पास
 वाली

 पहाड़ी  के  पास  कहीं  बनाया  जाये  ताकि  बाढ़  के  खतरे  से  मुक्त  हो  जाये  |

 बड़े  खेद  की  बात  है  कि  राज  गांधी  जी  की  पट  को  ११  वर्ष हो  गये  पर  उनका  कोई  समुचित

 स्मारक  oat  तक  नहीं  बन  पाया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमें  शीघ्रता करनी  चाहिये  ।  राजघाट  के

 कर्मचारियों की  कुछ  शिकायतें  हें  कि  उन  के  साथ  अच्छा  व्यवहार  नहीं  किया  जाता ।

 निवेदन  है  कि  राजघाट  समाधि  के  कर्मचारियों  के  साथ  वैसा  ही  व्यवहार  किया  जाये  जैसाकि  केन्द्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  के  अरन्य  कर्मचारियों  के  साथ  होता  है  ।  राजघाट  की  देख  भाल  करने  वाली  समिति
 में  सरकारी  सदस्यों  तथा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  बीच  कोई  भेदभाव  किया  जाना  समुचित  नहीं  ।

 अन्त  में  सें  एक  निवेदन  यह  भी
 करना  चाहता  हूं  कि  समाधि  को  कौर  भव्य  बनाया  जाये  ।  वहां

 का  गन्दा  नाला
 ढक

 दिया  जाये
 ।

 दिल्‍ली  गेट  सेਂ  वहां  तक  एक  eat  सड़क  बना  दी  जाये  |  मुझे

 है  कि  इन  बातों  की  ओर  ध्यान  दिया  जायेगा  ।

 मल  प्र ग्रेजी  में
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 श्री  नवल  प्रभाकर  दिल्‍ली-रक्षित-ग्रनुसूचित  जातियां  )
 :  सभापति  गांधीजी

 की  समाधि  की  व्यवस्था  और  देख-भाल  करने  के  सम्बन्ध  में  जो  सलाहकार  स्मिति  उस  में  कुछ

 सदस्यों  की  नियुक्ति  करने  के  लिये  यह  विधेयक  लाया  गया  है
 ।

 जैसाकि  श्री
 श्रीनारायण  दांस

 ने  कहा  दिल्‍ली  को  दो  तरंगों  में  विभाजित  किया  जा  सकता  है--एक  नगर  निगम  कौर  दूसरा  दिल्‍ली

 प्रशासन  |  जहां  तक  नगर  निगम  का  सम्बन्ध  जब  हम  नगर  निगम  के  को

 कमेटी  में  ले  लेते  तो  निगम  के  प्रतिनिधित्व  का  प्रदान  तो  हो  जाता  है
 ।

 दिल्‍ली  प्रशासन से  संबंधित

 एक  सलाहकार समिति  बनी  हुई  जिस  के  अध्यक्ष  माननीय  गृह  मंत्री  जी  हें
 ।

 में समझता हूं  कि
 यदि

 सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  को  भी  इस  में  सम्मिलित
 कर

 लिया  तो  वह  बहुत  उपयुक्त  होता ।

 इस  विधेयक  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चार  सदस्य  नॉमिनेट  किये  जाने
 की  भी

 व्यवस्था
 की  गई  है  ।

 उसका  में  स्वागत  करता  लेकिन  साथ  ही  में  यह  भी  चाहता  हूं  कि
 जो

 चार  सदस्य  लिये
 वे  इस

 प्रकार  के  होनें  चाहियें  कि  गांधी  जी  के  विचारों  में  उन  की  area  हो  कौर  वे  गांधीजी की

 घारा  में  विश्वास रखते  हों  ।  जरगर  ये  चार  सदस्य  प्रयास  की  दुष्टि  से  या
 ट

 निकल  विशेषज्ञ  होने  की

 दृष्टि  से  रखे  तो  उन  सेਂ  वह  महत्व  या  प्रभाव  नहीं  जो  कि  गांधीजी  की  विचारधारा

 में  विश्वास  रखने  वाले  व्यक्तियों  को  रखने  से  होगा  |

 जहां  तक  समाधि  का  सम्बन्ध  जब  कोई  व्यक्ति  वहां  जाता  तो  दिल्‍ली  दरवाज़े से  चल  कर

 उस  को  सबसे  पहले  गन्दे  नाले  के  ददन  होते  हैं  ।  एक  प्रम  पवित्र  और  पावन  स्थान  पर  जब  हम

 तो  यह  झ्रावद्यक  है  कि  ज्यों  ज्यों  हम  उस  कौर  बढ़ते  हमारे  मन  में  पवित्रता  बढ़ती  हमारा

 मन  उस  शान्त  झ्र  पवित्र  वातावरण  से  प्रभावित  हो  भ्र  हम  में  श्रद्धा  के  भाव  उत्पन्न  हों  ।  इस  तरह

 का  वहां  कश् वातावरण  होना  लेकिन  यदि  हम  दिल्‍ली  गेट  से  चलते  तो  बड़ा  विचित्र  सा

 लगता है
 ।  एक  तरफ़  तो  फुटबाल  का  मैदान  जो

 कि
 थोड़े  दिनों  के  लिए  भ्रामक-एयर  सिनेमा  बन

 जाता जहां  शाम  के  वक्त  बड़ा  हो-हत्या  मचता  हैं  ।  दूसरी  तरफ़  गन्दा  नाला  बहता  रहता  है  ।  उसके

 झागे  तो  बहुत  सी  झोंपड़ीयाँ  पड़ी  हुई  एक  गन्दी  बस्ती  बसी  हुई  जिसका  वातावरण  बहुत

 ही  घिनौना  है  उसके  साथ  यदि  हम  समाधि  का  मेल  तो  बड़ा  विचित्र  लगता  वहां  पर

 कूड़ा  और  गन्दगी  पड़े  रहते  मनतो  म्यूनिसिपल  कमेटी  का  रेफ्यूज़  वहां  डाल  दिया  जाता  है
 ।

 एक  तरफ़

 जमुना  लेकिन  वह  न  तो  उस  भीਂ  यही  ददा  होती  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से

 निवेदन  चाहता  हूं  कि  जहां  हम  समाधि  की  देख-भाल  वहां  यह  भी  अत्यन्त  भ्रावश्यक  है

 कि  वहां  के  चारों  कौर  के  वातावरण  में  परिवर्तन  होना  चाहिए  ।  वहां  इस  प्रकार  का  वातावरण  होना

 चाहिए  कि  जो  व्यक्ति  वहां  उसके  मन  में  पवित्रता  उत्पन्न  हो  श्रद्धा  जाग्रत  हो  ।  जहां  तक

 बापू  की  समाधि  का  सम्बन्ध  इस  ददा  के  निवासी  तो  उसको  बड़ी  श्रद्धा  की  दृष्टि  से  देखते  ही  परन्तु

 बाहर  दूसरे  देशों  से  जो  लोग  श्रद्धांजलि  अर्पित  करने  के  लिए  ara  वहां  जाते  हुए  उन  के  मन  में

 कया  भाव  उत्पन्न  होंगे
 ?

 जहां  तक  मैंने  पढ़ा  देखा  सुना  मैं  समझता  हूं  कि  जो  इस  तरह  के

 राष्ट्रीय  महत्व  के  स्थान  उन  के  लिए  सरकार  काफ़ी  कुछ  प्रयत्न  करती  है  उनके  विकास  के  लिए

 काफ़ी खच  करती  है
 ।  मै  पिछले  छः  साल  से  यहां  लोक  सभा  में  सदस्य  बन  कर  हूं  और  मैने  देखा

 है  कि  राजघाट  समाधि  के  सम्बन्ध  में  बहुत  से  seq  किए  जाते  हैं  कि  वह  कब  कैसे  कैसा

 क  सा  मैटीरियल  इत्यादि  ।  हर  बार  मन्त्री  महोदय  हन  प्रश्नों  का  उत्तर  देते  हैं  कि  wail  नक्शा

 तैयार  नहीं| get
 नक्शों  की  प्रदर्शनी  हो  रही  माडल  बन  गए  उनकी  प्रदर्शनी

 हो  रही  इत्यादि  ।  अरब  सुनते  हैँ  कि  वह  माडल  भी  तैयार हो  गया  स्वीकार  भी  कर  लिया

 गया  किन्तु  उसका  निर्माण  कब  किया  कब  यह  काम  हाथ  में  लिया  यह  समझ  में

 नहीं  भ्राता  है  ।  हो  सकता  हैँ  कि  इस  सम्बन्ध  में  यह  कहा  जाय  कि  पैसे  की  कमी  हैं  ।  मैँ  नहीं  समझ  सकता

 कि  जब  अशोका  होटल  बड़े  बड़  दफ्तर  बन  सकते  तो  फिर  राजघाट  की  स्रमाधि  का  विकास
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 क्यों  न  जो  कि  हमारे  लिए  एक  परम  परिजन  स्थान  आखिर वहां  पर  इमारत

 का  निर्माण  कब  प्रारम्भ  किया  जायगा  ?  मेँ  माननीय  मन्त्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  इमारत

 को  देश  के  कोटि  कोटि  लोग  देखना  चाहते  हैं  ।  उसका  आविर्भाव  शीघ्र  होना  चाहिए
 ।

 बापू  जी  जहां

 जहां  जाते  जन  जन  के  मन  में  उनके  भाव  कौर  उनके  विचार  व्याप्त  होते  थे  इस  देश  के  लोग

 यह  देखना  चाहते  हैं  कि  उनकी  भावनाश्रों  ae  उनके  विचारों  के  अनुरूप  राज  वह  समाधि  तैयार  होती

 है  या  नहीं  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  फिर  कहना  चाहता  हूं  कि  समाधि  की  जो  रूपरेखा  श्रापने  तैयार

 की  उसको  जल्दी  से  जल्दी  कार्यान्वित  किया  जाय  ate  समाधि  का  निर्माण  किया  जाय
 |

 fait  नजारा  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  कहना  है
 कि

 समाधि  समिति

 में  दिल्‍ली  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  नहीं  है  ।  विधेयक  में  कहा  गया  है  कि  दिल्ली
 नगरपालिका

 निगम  का  मेयर  इस  समिति  का  पहले  सदस्य होगा  पर  मेरा  सुझाव  है  कि  निगम  के
 एक

 सदस्य  को
 इस

 समिति  में  प्रतिनिधित्व  अवश्य  दिया  जाना  चाहिए  ।  इस  आशय  का  एक  संशोधन  मैंने  दिया  है
 ।

 गांधी
 जी  की  समाधि  का  नाम  समाधिਂ  है

 ।  इस  नाम  के  लिए  कुछ  लोगों  ने

 की  हैं  उनका  कहना  हैँ  कि  इसका  नाम  गांधीਂ  समाधि  होना  चाहिए  ।  पर  मैं  सोचता  हूं  कि  जो  नाम

 समाधि  का  हूँ  वह  गांधी  जी  के  जीवन  के  उद्देश्य  के  भ्रनुकूल  ही  है  |

 कुछ  व्यक्तियों  ने  यह  भी  कहा  कि  समाधि
 के

 आसपास  की
 स्थिति

 अच्छी  नहीं  मुझे

 खुची  कि  उनके  मन  में  यह  भावना  तो  पैदा  पर  सब  की  स्थिति  ठीक  है
 ।

 हमें  वहां  श्रद्धांजलि

 aid  करने  जाना  चाहिए  न  कि  राजघाट  देखने  के  लिए  ॥

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  समाधि  की  समिति  में  गांधी  जी  के  अनुयायियों  को  भी

 निधित्व
 दिया  जाये

 ।
 पर  ये  प्रतिनिधि कब  तक  जीवित  रहेंगे

 ।  अतः  मुझें इस
 बात

 पर
 कोई  माता

 r x

 नहीं  है  कि  सरकारी  श्र  ग़ैर-सरकारिया  को  कितना  प्रतिनिधित्व  मिले  ।  समिति  का  काम
 तो  समाधि

 की  देखभाल  करना  प्रौर  उसका  प्रबन्ध  करना  है  ।  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  निगम  का  कम  से

 कम  एक  सदस्य  इस  समिति  में  श्रव्य  लिया  जाये  |

 श्री  प्रभात  कार
 :

 मैं  उन  सदस्यों  में  से  एक  हूं  जिनका  यह  मत  है
 कि

 विधेयक  का  नाम

 राजघाट  समाधि  विधेयक  के  स्थान  पर  महात्मा  गांधी  समाधि  रखा  जाये
 ।

 गांधीजी
 की

 समाधि  के  सम्बन्ध  में  हमारी  भावनायें  कुछ  ऐसी  होनी  चाहियें  जिससे  संसार  को  पता  लग  जाये  कि

 यानी  भारतवासी  राष्ट्रीयता  का  सम्मान  किस  प्रकार  करते  हैं  ।  राज  यदि  हम  समाधि  को  देखने

 जाये  तो  हमें  बड़ी  निराशा  होती  ह  क्योंकि  समाधि  की  हालत  बहुत  खराब  है
 |

 उसमें  दरारें  पड़  गई  हैं

 परन्तु  उसकी  देखभाल  ठीक  नहीं  होती
 ।  हमारा  लोक  निर्माण  विभाग  होटल  को  तो  बहुत

 शानदार  ढंग  से  सजा  कर  रखता  हँ  उसकी  देखभाल  करने  के  लिए  हज़ारों  लोग  लगे  हैं
 ।

 किन्तु

 समाधि  जहां  इतने  विदेशी  दर्शक  जाते  हालत  पर  समुचित  ध्यान  नहीं  दिया  जाता
 |

 हमें  समाधि
 को  एक  स्मारक  भवन  के  रूप  में  बनाना  चाहिए  |  दरवाज़े  से  समाधि  तक  ऐसी

 व्यवस्था
 की

 जानी  चाहिए  जिससे  भवन  के  भ्रमर  जाने  वाले  व्यक्तियों  को  यह  अनुभव  हो  सके
 कि

 वह

 राष्ट्रपिता  के  पुनीत  स्मारक  भवन  में  घुस  रहे  हैं  ।  इसीलिए  मेरा  यही  कहना  है  कि  संसद  को  इसके

 निर्माण  के  लिए  आवश्यक धनराशि  को
 स्वीकार

 कर  जहां तक  इस  विधेयक
 का

 सम्बन्ध  यह  कुछ  प्रशासनिक  बातों  को  ठीक  करने  के  लिये  लाया  गया  है  उस  पर  मुझे  कोई

 आपत्ति  नहीं
 ।

 मे  तो  समाधि
 के

 निर्माण  के  बारे  में  यह  चाहता  हूं  कि  यहां  एक  स्मारक  भवन  इस  प्रकार एमा
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 का  बनाया  जाना  चाहिए  जिसको  देश  के  चारों  प्रोर से  लोग  देखने  2.0  प्रौढ़  जो  वास्तुकला  का  एक

 नमूना हो  ।  मैं  aa  करता  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  मेरे  इस  सुझाव  पर  विचार  करेंगे  इसका  समर्थन

 करेंगे  ।

 श्री  रंगा  :  मैँ  श्री  कृष्णन्‌  नायर  के  इस  सुझाव  से  पूरी  तरह  से  सहमत  हूं  कि  इसे

 महात्मा  गांधी  समाधि  कहा  जाये  ।  मैं  उन  लोगों  में  से  नहीं  हूं  जो  सुन्दर  भवनों  प्रौढ़  सुन्दर  स्मारकों

 कोई  महत्व  नहीं  देते  ।  हमारे  देश  में  शानदार  इमारतें  बनती  चली  ग्राम  हैं
 ।

 कौर  यही  वजह  है
 कि

 हमारे  यहां  ताजमहल  जैसी  इमारतें  हैं  जिन्हें  देखने  दूर  दूर  से  लोग  are  हैं  ।  इसलिये  यह

 कहना  ठीक  नहीं  होगा  कि  महात्मा  गांधी  के  स्मारक  के  लिये  किसी  भवन  को  बनाने  की  आवश्यकता

 नहीं  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  बड़ा  दुख  होता  हैं  कि  हमनें  इस  दिशा  में  wal  तक  कुछ  नहीं  किया हैं  |

 होटल  जैसे  भव्य  भवन  हमने  में  इस  पर  आपत्ति  नहीं  करता  लेकिन  are  ही  सोचिये

 fe
 क्या  हमारे  राष्ट्रपिता  की  एक  उपयुक्त  समाधि  बनाना  इतना  मुश्किल  काम  था  जो  राज  दस

 वर्ष

 बीत  जाने
 पर

 भी  पूरा  नहीं  हो  पाया  है  ।  पूरा  होना  तो  दूर  रहा  भ्र भी  डिज़ाइन  तक  तैयार  नहीं

 है  ।  मैं
 समझता  हूं  कि  ये  हमारी  सरकार  के  लिये  एक  अफ़्सोस  की  बात  है  ।

 मे
 समझता  हूं  कि  सभी  राजनीतिक  दलों  के  व्यक्ति  इस  बात  में  एकमत  हैं  कि  हमारे  राष्ट्र

 की
 शानदार  शौर  उपयुक्त  समाधि  बनाई  जाये  ।  समाधि  की  भूमि  बढ़ा  कर  हमें  चारों  ०» प्र  सुन्दर

 भवन  बनाने  चाहियें  जिससे  सारा  स्थान  दूर  से  ही  भ्रच्छा  लगे  |  कम  से  कम  इसके  आसपास  ऐसी  कुछ

 भी  बनायी  जानी  चाहियें  जहां  रुक  सकें  |  सरकार  को  इस  प्रकार  का  भवन

 बनाने  के  लिए  पहले  झाग  बढ़ना  चाहिए  था  परन्तु  बड़े  खेद  का  विषय  है  कि  इतने  समय  के  पश्चात्‌ ३

 aa  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  गांधीਂ  aria  के  नाम  पर  वहां  कुछ  भवनों  का  निर्माण  किया  जा  रहा
 ।

 वहां  पर  एक  अजायबघर  भी  था  मे  चाहता  हूं  कि  उसको  स्थायी  बना  दिया  जाये  ।  मेरी  सरकार

 से  पन्त  में  यही  प्रार्थना  हँ  कि  इस  vet  को  सर्वाधिक  प्राथमिकता  दी  जाये  |

 पु प्रधान  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य मंत्री  जवाहरलाल  :  माननीय  सदस्य  ने  जो

 अभी  बोल  कर  चुके  सरकार  की  इस  बात  की  आलोचना  की  है  कि  उपयुक्त  स्मारक  भवन  के  बनाने

 हमें  बहुत  देर  कर  दी  गई  है  |  उनका  यह  कहना  ठीक  है  ।  परन्तु  यह  एक  बड़ा  कठिन  हमारे  सामने

 रहा  इस  सम्बन्ध  में  लोगों  के  बड़े  अलग  at  विचार  थे  ।  कुछ  लोगों  का  मत  था  कि  हमें  समाधि

 एक
 विशाल  भवन  बनाना  चाहिए  जबकि  कुछ  लोग  इसके  विरोधी  थे

 |
 यह  विवाद  चलता  रहा

 बहुत  से  प्रस्ताव  जिन  पर  विचार  किया  गया  लेकिन  फिर  वे  भ्र स्वीकार  कर  दिये  गये  ।

 इसी  बीच  कुछ  वृक्ष  लगाये  गये  चबूतरे  बनायें  गये
 ।

 वृक्ष
 तो

 श्राकषंक  हैं  परन्तु  मैं  इस  बात

 स्वीकार  करता  हूं
 कि

 चबूतरे  ane  जो  बनाये  गये  हैं  वहू
 आकर्षक  नहीं ह  ।  परन्तु  चूंकि हम

 उपयुक्त  परिवर्तन  किये  जाने  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  इसलिये  उनको  sar  ही  रहने  दिया  गया  है  ।

 फिर  हमने  कलाकारों  को  बुलाया  झर  शायद  भारत  के  अलावा  ग्न्य  देशों  के  कलाकारों  को  भी

 बुलाया
 |

 इसके  डिज़ाइन  का  चुनाव  करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त
 की

 गई  प्रौढ़  हमने  प्रथम  पुरस्कार
 शायद  १०,००० रुपये  देने  की  घोषणा  की  ।  डिज़ाइनों को  देख  कर  एक  का  चुनाव किया  गया  लेकिन

 चुनाव  करते  समय  कलाकारों  के  नाम  डिजाइनों  से  अलग  रखे  गये  जिससे  पक्षपात  की  कोई

 रह  जाये  ।  एक  भारतीय  चित्रकार  का  नमूना  पसन्द  ।  इसकी  हमने  पुरी  तरह  से  जांच  की

 समिति  के  श्रतिरिवत  हमने  अन्य  लोंगों  की  सलाह  भी  ली  ।  अधिकांश  लोंगों  न  उसे  पसंद  ही  किया

 तथा  कुछ  ने  नापसंद
 भी  किया  ।  हमने  इसमें  कुछ  परिवर्तनों  के  सुझाव  दिए  थे  भ्र  ये

 Ly qf CatT  उसमें

 मूल  अंग्रेजी  में
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 जवाहरलाल

 कर
 दिए  गए

 ।  परिवर्तन करने  में  वास्तुकला  शास्त्री  को  कई  मास  लग  गए  ।  जैसाकि  माननीय
 सदस्य

 जानते  तरन्त में  हमने  एक  विशेष  डिज़ाइन  को  स्वीकार  कर  जो  कई  प्रश्नों  में विभाजित है  ।

 इसके  पुरे  बनने  में  कई  वर्ष  लगेंगे  ।  यह  एक  बड़ा  सीधा  साधा  सा  परन्तु  फिर  भी  एक  नया  सा  डिजाइन

 है
 ।

 में  यह  नहीं  कह  सकता  कि  जो  इसे  देखेगा वह  एकदम  पसंद कर  लेगा  परन्तु  काफ़ी  सोच  विचार

 करने के  परुचात्‌  हमें  गांधी  जी  की  समाधि  के  लिए  यह  डिज़ाइन  बिल्कुल  उपयुक्त लगा  |

 कुछ  प्रश्नों  के  उत्तर  में  बताया  गया  कि  इसकी  लागत  ५०,६०  अथवा  ७०  लाख  रुपये

 वास्तव में  अधिकांश  रुपया  मिट्टी  खोदने  के  काम  पर  व्यर्थ  होना  इसी  लिए  हमने  वास्तु  शिल्पी  से

 कुछ  परिवहन  करने  के  लिए  कहा  जिससे  अधिक  धन  व्यय न  हो  ।  मेरा  विचार  है  कि  wa  इसकी

 लागत  आधी  रह  गई  है  ।  मेरा  भ्र पना  व्यक्तिगत  विचार है  कि  यह  एक  उपयुक्त  स्मारक  होगा

 गांधी
 जी  केਂ  विचारों  के  seq  होगा  ।

 कुछ  व्यक्तियों  ने  सुझाव  दिया  कि  जमना  तक  संगमरमर  की  सीढ़ियां  लगाई  जानी  चाहिएं
 ।

 मुझे यह  सुझाव  ठीक
 नहीं  लगा

 ।
 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  इसमें  बहुत देर  हो  गई  है  परन्तु यह

 कोई  बहुत  अविलम्बनीय  महत्व  का  मामला  भी  तो  नहीं था  ।  जल्दबाजी में  ऐसी  इमारत  खड़ी
 कर

 देने  से  भी  तो
 कोई  फ़ायदा  नहीं  था  जिससे  बाद  में  हमें खेद  हो  ।  ज्यादा  ज़रूरी  बात  यह  है

 कि  जो

 स्मारक  बनाया  जाये  वह  उपयुक्त  हो

 हमारे  देश  में  श्राम  लोगों  में  कला-प्रियता का  बहुत  अभाव  हो  गया  है
 ।

 मेरा  श्रमिक

 कलाकारों या  वास्तु-दिल्पियों  से  बल्कि  साधारण  जनता  से  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  बचपन

 से  ही  हमारा  पालन  कलाहीन  वातावरण  में  ा ६  इसकी  जिम्मेदारी  कुछ  भरंग्रेजी  शासन  पर  है

 जिसके
 ज़माने  में  उच्च  स्तर  की  वास्तुकला  का  विकास  ही  नहीं  gar  और  कुछ  देश  के

 धनियाँ
 पर  है

 जिनमें कला  के  प्रति  रुचि  का  नाम  तक  नहीं  है  ।  इन  लोगों  ने  अपने  रहने  के  लिये  था  मन्दिरों  आदि  के

 लिए  विशाल  कौर  मूल्यवान  भवन  बनाये  हैं  ।  दिल्‍ली  में  एक  प्रसिद्ध  मन्दिर  जो  चाहे  कुछ हो  मगर

 कम  से  कम  कला  का  नमूना  नहीं  कहा  जा  सकता
 |

 तो  हमें  इस  कठिनाई को  दूर  करना  है  ।  लोग  हमसे  विशाल  भवन  संगमरमर का  काम

 करवाने  शादी  का  सुझाव  देते  लेकिन  हमारी  राय  में  गांधी  जी  के  लिए यह  सब

 अनुपयुक्त  होगा  ।  कुछ  का  विचार
 था  कि

 कोई  भवन  होना  ही  नहीं  मेरा  भी
 अपना  यही  विचार  था  कि  खुला  मैदान  हो  कौर  उसमें  एक  बग़ीचा  हो  |  कई  तरह  की  रायें  दी  गईं

 ।

 खैर  wa  हमने  जिस  डिज़ाइन  को  पसन्द  किया  है  उसमें  भी  कोई  बड़ी  इमारत  नहीं  बननी  है  ।  माननीय

 सदस्य  नमूने  को  देख  सकते  हैं  ।  में  करता  हूं  कि  प्रथम  प्रक्रम  शीघ्र  ही  प्रारम्भ  हो
 ।.

 यह  सुझाव  दिया  गया  यह  एक  सुझाव  है  कि  जब  यह  काम  हो  तो  जेसे  अन्य

 काम  किए  जाते  हैं  बैसे  न  हो  ।  सुझाव  था  कि  दिल्‍ली  के  प्रत्येक  नागरिक  को  इस  काम  में  जितना  सम्भव

 हो  सहयोग  देना  धन  को  बचाने  के  ख्याल  से  नहीं  बल्कि  इस  ख्याल  से
 कि

 इस  काम  में  सबका

 कुछ  हिस्सा  हो  ।
 यद्यपि  हमने  समस्त  योजना  को  स्वीकार  कर  लिया  परन्तु  फिर  भी  पहला  प्रक्रम

 समाप्त  हो  जाने  के  ्  श्र  द्वितीय  प्रक्रम  प्रारम्भ  करने  से  पुर्व  हम  इसको  फिर  ठीक  प्रकार  से

 देखेंगे ।

 जहां  तक  स्मारक  का  स्थान  बदलने  का  प्रदान  है  में  समझता  हूं  कि  इस  स्थान  का  कुछ  महत्व  है
 शर  इसके  पीछे  कुछ  भावना  है

 ।
 श्राप  स्मारक  को  भारत  के  किसी  भी  भाग  में  नहीं  बना  सकते  |  रहा

 जमुना  के  पानी  का  तो  इस  सारी  ज़मीन  को  ऊंचा  कर  दिया  जायेगा  जिससे  बाढ़  बरार  का

 न  हो  ।
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 श्री  सिंहासन  fag
 :

 क्या  उस  स्थान  पर  जहां  महात्मा  गांधी  के  गोली  लगी

 कोई  स्मारक  बनाने  का  विचार  है  ?

 इस  विधेयक  का  विषय  राजघाट  है  इसलिये  इस  समय  अन्य  बातों  को  यहां

 पर  न  लिया  जाये  ।  अरन्य  बातें  अन्य  किसी  समय  उठायी  जा  सकती  हैं  ।

 श्री  जाधव
 :

 नाम  परिवर्तन  के  बारे  में  क्या  सोचा  गया  है  ?

 जवाहरलाल  :
 माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  है  कि  नाम  बदल  जाना

 नाम  बदलने  में  में  कोई  खास  बात  नहीं  देखता  हुं  क्योंकि  महात्मा  गांधी  का  नाम  इसमें  रखने  से  उनका

 पद्य  नहीं  बढ़  जाता  है  ।  यह  राजघाट  पर  गांधी  जी  का  स्मारक  हैं  ।  राजघाट का  नाम  भारत

 में  सभी  ने  सुना  है  कौर  यह  पुराना  नाम  इसलिये इस  विधेयक  का  नाम  राजघाट  पर  गांधी  का

 स्मारक  विधेयक  रखने  से  कोई  नहीं  पड़  जाता हूँ  ।  मेरा  तो  भ्र पना मत  है  कि  वर्तमान  नाम

 ठीक है  |

 डा०  मेलजोल  (  रायचूर  )  :
 में  भ्र पने  भारत  के  प्रधान  मन्त्री  के  विचारों  से  पूर्णतया  सहमत

 हूं
 ।

 वास्तव  में  महात्मा  गांधी  के  चरण  जिन  जिन  स्थानों  पर  पड़े  वे  सभी  स्थान  हमारे  लिए  बड़े  पवित्र

 हैं  वह  स्थान  भी  उतना  ही  पवित्र  है  जहां  पर  उनकी  भ्रन्तिम  क्रिया  की  गई  |  इसीलिए  हम  चाहते

 हैं  कि  राजघाट  समाधि  को  जहां  पर  इस  समय  वहां  से  हटाया  नहीं  अपितु  उसकी  सुरक्षा

 के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 नाम  के  सम्बन्ध  में  मेरा  विचार  है  कि  वर्तमान  नाम  उपयुक्त  नहीं  है  ।  इसे  राजघाट  पर  बापू

 समाधि  कहा  जा  सकता  है  |  जहां  जहां  गांधी  जी  की  अस्थियां  गईं  वहां  उसे  महात्मा  गांधी  स्मारक  का

 नाम  दिया  गया  है  इसलिए  हमें  यहां  पर  भी  इसका  नाम  समाधि  चाहिए  ।

 में  राजघाट  समाधि  पर  प्रायः  जाता  रहता  हूं  शर  उस  स्थान  पर  पहुंच  कर  मुझे  गांधी  जी  के

 सारे  जीवन  का  स्मरण  हो  भ्राता  है  क्योंकि  वहां  का  वातावरण  कुछ  इसी  प्रकार  का  है  |  मेरा  भ्र पना  यही

 विचार  है  कि  हमें  उस  स्थान  पर  सीधा  सादा  सा  स्मारक  ही  बनाना  चाहिए  |

 हमें  प्रयत्न  करना  चाहिए  कि  उसके  झ्रासपास  गन्दी  बस्तियां  न  बसें  |  इसका  मतलब  यह  नहीं  है

 कि  गरीब  व्यक्तियों  को  वहां  पर  न  रहने  दिया  जाये  fog  उस  स्थान  कों  साफ  भ्र  पवित्र  रखने

 विचार है  ।

 महोदय  पीठासीन

 अन्त  मे  रा  कहना  है  कि  में  इसके  पक्ष  में  नहीं  हूं  कि  इस  सभा  से  ale  प्रिक  सदस्यों  को  लिया

 जाना  चाहिये  |  मेरा  भ्र पना  विचार  है  कि  इस  समय  जो  एक  अथवा  दो  सदस्य  नाम  निर्देशित  किये

 वह  पर्याप्त  हैं  प्रौर  हमें  उसके  लिये  निर्वाचन  नहीं  करना  चाहिये  ।

 ब्रज राज  सिह  उपाध्यक्ष  में  इस  सम्बन्ध  में  श्री  नायर  के  सुझाव

 का  सख्त  विरोधी  हूं  ।  श्री  नायर  का  कहना  हैं  कि  समाधि  को  यहां  से  हटा  कर  किसी  दुसरे  स्थान  पर  ले

 जाया  जाये  ।  इसलिये  ले  ara  जाये  कि  यमुना  इसे  कभी  न  कभी  बहा  कर  फैंक  देगी  ।  लेकिन  में

 के  क  क  क  ee कहना  चाहता  हू

 श्री  च०  हु०  नायर
 :

 मेरा  मतलब  मोनुमेंट  से  था  ।  समाधि नहीं  हटायी  जा

 सकती
 1

 मूल  अंग्रेजी  में
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 att  ब्रज राज सिंह  :  मानुमेंट  को  भी  बहाने  का  सवाल  नहीं  है
 ।

 में  उन  की  सुचना

 के  लिये  बतलाऊं  कि  यमुना  पर  ह  में  जो  इतना  बड़ा  घाट  बना  है  सैकड़ों  साल  हो  गये
 |

 वहां  पर  महाराज  भदावर  जो  थे  उन्होंने  सैकड़ों  साल  पहले  १०१  मन्दिर  बनवा  कर  यमुना  का  कोर्स

 बदल  दिया  गौर  तब  से  लेकर  राज  तक  वह  घाट  उसी  तरह  बना  हुआ  है
 ।

 इतनी  बाढ़ें  लेकिन

 वह  हिलाया  नहीं  जा  सका  ।  इस  लिये  मेरा  यह  कथन  है  कि  इस  को  इस  तरह  बनाया  जाये
 कि

 इसके

 बहने  की  सम्भावना न  रहे
 ।

 जैसा  प्रधान  मन्त्री  महोदय  ने  उस  को  ऊंचा  उठा  कर  बनाया  जाये

 are  उस  के  लिये  सोचा  जाये  कि  किस  तरह  उस  की  रक्षा  होगी  तो  उस  के  बहाये  जाने  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 उठेगा  ।  इसलिये  में  कहूंगा  कि  जो  भी  समाधि  बनानी  है  प्रौढ़  जो  कुछ  भी  मानुमेंट  बनना  है  किसी  किस्म

 वह  उसी  स्थान  पर  बनना  चाहिये  ।  वहां  से  किसी  दूसरे  स्थान  पर  ले  जाने  का  कोई  सवाल  नहीं  हैं
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  यह  कहना  चाहुंगा  कि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रगर  माननीय  सदस्य  कुछ  कौर  वक्ते  ५,  चाहते  हैं  तो  वह  कल  ले  सकते  हैं
 |

 रेलवे  भाड़ा  दर  जांच  समिति  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 श्री  राजेन्द्र  सिह  मैं  प्रस्ताव  करता हुं  कि

 भाड़ा  दर  जांच  समिति  की  सिफारिशों  तथा  सरकार  द्वारा  उन  पर  किये  गये  निर्णयों

 के  वक्तव्य जो  १८  e845  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  विचार

 किया  जाये  पी

 इस  प्रशन  पर  मुदलियार  समिति ने  जांच  रेलवे  बोले  ने  इतना  विचार  किया  किन्तु  हम  लोगों

 को  विचार  के  लिये  केवल  दो  घंटे  ही  दिये  जा  रहे  हूँ
 ।

 इतने  थोड़े  समय  में  इस  विस्तृत  विषय
 पर

 पूर्णतया

 विचार नहीं  हो  सकता  |

 ऐसे  प्रस्तावों  पर  विचार  करने  के  लिये  पर्याप्त  समय  सिलना  चाहिये  तथा  माननीय  मंत्री  को

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहिये
 |

 रेलवे  के  सरकार  के  भ्रमित  खाने  के  बाद  हम  करने  लगे  थे  कि  इससे  पर्याप्त  राय  होगी

 शर  इस  आमदनी  को  रचनात्मक  कायें  में  प्रयोग  कियां  जायगा  जिससे  देश  की  उन्नति  होगी  ।

 मुदालियर  समिति  को  भाड़े  की  दरों  की  जांच  करने  को  कहा  गया  कौर  उन्हें  बताया  गया  कि

 बे  इस  बात का  ध्यान  रखें
 कि

 दरें  ऐसी  हों
 जो

 चल  सकें  तथा  राय  में  भी  वृद्धि कारक बन  सकें  ।

 प्रतिवेदन  में  स्पष्ट  रूप  से  बताया  गया  है
 कि

 हमारे  पास  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  है  ।  हमारे  सामान्य
 नियति से  हमारी यह  आवश्यकता पूरी  नहीं  होती  इसी  कारण  हमें  बार  बार  विदेशों  में  ऋण

 के  लिये  भागना  पड़ता
 ।

 किन्तु  हमें  यह  कहीं  भी  नहीं  बताया  गया  कि  निर्यात  संवर्धन  के  लिये

 सरकार  FAT  कार्यवाही कर  रही  है  ।

 दूसरे  रेलवे  का  भाड़ा  देश  के  पिछड़े  भागों  के  लिये  भी  उपयुक्त  नहीं  है  ।  राजस्थान

 तथा  बिहार  त ५  प्रान्तों  में  हमे  उद्योगों  को

 भी

 बढ़ाना  है  aro:  भाड़े  की  दरें  वहां  के  लिये  इस  प्रकार
 wast  में
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 की  होनी  चाहिये  थीं  जिनसे  वहां  के  लोगों  पर  किसी  प्रकार  का  भार  न
 पड़े

 |  इस  सम्बन्ध  में  इस प्रतिवेदन

 में  थोड़ी  बहुत  बातें  होनी  ही  चाहिये  थीं  श्र  सरकार  ने
 जो  निर्णय  इस  पर  किये  हैँ  उनके  लिये

 भी  सरकार  को  स्पष्ट  बातें  बतानी  चाहिये  थीं  ।

 aaa  पीठासीन  gu]

 सरकार  ag  निर्णयों  के  बारे  में  यह  तो  बताये  कि  किस  aa  उसने  समस्त  कार्यवाही

 की

 यह  मै  ने  देखा  है  कि  देश  के  ara  लोगों  ने  सरकार  की  इस  कार्यवाही  की  सराहना  की  है  कि

 उन्होंने  समिति  की  सिफारिशों  को  ज्यों  का  त्यों  स्वीकार  नहीं  किया  ।  बात  यह  है  कि  रेलवे  मंत्रालय

 कोई  भी  ऐसी  कार्यवाही  नहीं  करना  चाहता  जिससे  चीज़ों  के  मलय  कौर  भी  ज्यादा  बढ़  जायें  ।  रेलवे

 ने  वेसे  १२  प्रतिशत  के  प्रतिकर  से  लगभग  २७  करोड़ रुपया  कमाया  है  ।  हो  सकता  है  इससे  कीमतों

 पर  प्रभाव  पड़ा  हो  किन्तु  यह  बहुत  ही  थोड़ा  है  ।  महंगाई के  अरन्य  कारण  हैं  अर्थात्  मुद्रास्फीति प्राणी
 ।

 योजना  में  रेलवे  के  लिये  ११००  करोड़  रुपया  आवंटित  किया  गया  है  ।  किन्तु  महंगाई  के  कारण

 सम्भवतया  १००  करोड़  भ्र ति रिक्त  रुपये  की  भी  श्रावश्यकता  पड़  जाये  |  किन्तु  रेलवे  के  ठीक

 बनाये  रखने  के  लिये  जितनी  राशि  इसमें  रखी  गयी  है  वह  अपर्याप्त  है  ।  इस  में  रेलवे  के  विस्तार

 arte  को  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 रेलवे  जांच  समिति  ने  भाड़े  की  दरों  से  व्तेमान  सम्मान  के  यातायात  को  ध्यान  में  रखते  गये

 कहा  था  कि  इससे  ३२  करोड़  रुपये  की  प्राय  होनी  चाहिये  किन्तु  सरकार  ने  इसे  कम  कर  के  करोड़

 पर  ही  सन्तोष  किया  है  ।  जो  लोग  देश  की  प्राधि  भ्र वस् था  में  ज्यादा  उत्साह  नहीं  रखते  वे  तो  शायद

 इससे  सन्तुष्ट  हों  किन्तु  जो  देश  से  प्यार  करते  हैं  वे  यह  नहीं  चाहते  |

 राज  हमने  तो  तपस्वी  की  भांति  बलिदान  देना  है  ।  स्थिति  कठिन  है  ।  इसलिये  राज  यदि  अपनी

 लोक-प्रियता  को  हानि  पहुंचा  कर  हम  धिक  कर  लगाने  का  समन  करते  हैं  तो  इसका  कारण  यह

 है  कि  हम  देश  से  प्यार  करते  है  ।

 एक  भी  बात  है  ।  केन्द्रीय  वेतन  कर्मचारियों  की  वेतन  वृद्धि  के  प्रश्न  पर  विचार

 कर रहा है
 ।

 यदि  अन्य  कर्मचारियों को  उसकी  सिफारिशों  से  लाभ  पहुंचे  तो  सरकार  को  चाहिये  कि

 वह  लाभ  रेलवे  कर्मचारियों  को  भी  पहुंचाए  ।

 रेलवे  को  से  केवल  श्राप  को  ही  सम्हालना  नहीं  है  किन्तु  इसे  राष्ट्रीय  हित  का  भी

 कार्य  करना  है  |  रेलवे  वालों  को  अपना  दृष्टिकोण  उदार  रखना  होगा  ।

 mat  कल  ही  अतिरिक्त  अधिकर  लगा  है  ।  समिति  ने  कहा  था  कि  इस  प्रकार  की  अस्थायी

 गवाही  न  करके  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  स्थायी  साधन  अपनाये  तो  सरकार  ने  उसे  नहीं  माना  ।

 हो  सकता है  सरकार  वेतन  का  प्रतिवेदन  क  के  पश्चात्‌  अगले  सत्र  में  यह  कहने  लगे  कि

 हमारा  कोष  खाली  हो  गया  है  किराये  बढ़ाने  की  भ्र नम ति  दी  जानी  चाहिये  ।  मेरे  कहने  का

 राय  यह  है
 कि

 इस  प्रकार  देने  से  क्या  लाभ  कि  एक  हाथ  से  दो  दूसरे  से  ले  लो  ।

 दरों  सम्बन्धी  ATA ATH srererfrer  के  सभापति  के  बारे  नें  TaTTat a  समिति  में  सिफारिश
 है

 कि  उसका  सभापति  से  सम्बन्ध  रखने  ५1:  !
 दो  किन्तु  उन्होंने  ही  कहा  है  कि

 ex

 ei

 जागृति  काव्य  नहीं  रसे

 दो

 बरसर  विरोधी

 े  भी

 मेरी  समझ  में  नहीं  च्  ।
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 महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  शुभ्रा  ।

 fat  नौशीर  भरूचा  खानदेश  )  व्यापार  तथा  वाणिज्य  पर  रेलवे  भाड़ों  का प्रभाव

 आरम्भ  से  ही  महान रहा  है  ।  2ERR,  १९३६  तथा  १९४२  में  भाड़ा  दरों  के  सम्मानीकरण के  प्रयास

 भी  हुय ेहै  ।  किन्तु  दुर्भाग्य  की  बात  तो  यह  है  कि  इस  समिति  के  निर्देशन  पद  ऐसे  थे  जिससे  उपभोक्ताओं

 के  हितों  का  ध्यान  नहीं  रखा  जा  सकता  था  ॥

 इस  समिति  को  कहा  गया  था  कि  देश  की  विकासशील  परिस्थितियों  का  ध्यान  रख  के  वह

 रेलवे  भाड़े  के  पुनरीक्षण  पर  ध्यान  दे  ।  समिति  ने  ada  यही  बात  सामने  रखी  कि  रेलवे  का

 कैसे  बना  रहे  ।

 अब  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  पहले  अपनाये  गये  भाड़े  के  ढांचे  में  पुनरीक्षण  की

 रास्ता  है  अधिक  दूरी  पर  कम  किराये  के  मामले  में  दूरी  को  कौर  भी  कम  किया  जाये
 ।

 इसने

 यह  भी  कहा  है  कि  माल  डिब्बों  की  कमी  रहेगी  थोड़ी  दूर  पर  माल  ले  जाना  बंद  किया  जायें
 ।

 इसी  प्रकार  समिति  ने  अनेक  सिफारिशें  कीं
 ।

 किन्तु  मुझे  इनकी  एक  सिफारिश  बहुत  पसन्द  भाई  है
 कि

 माल  को  डब्बों  में  बदलने  तथा  यातायात  की  स्थिति  में  इधर  से  उधर
 ले

 जाने  पर  कोई  खर्चा
 न

 लिया

 जाय  कौर  सीधे  दरें  निश्चित  हो  जानी  चाहिये  ।

 जो
 बात  मे  पसन्द  नहीं  करता  वह  यह  है  कि  रेलवे  भाड़ा  जांच  समिति  ने  सिफारिशें

 करते

 समय  सदैव  यही  ध्यान  रखा  है  कि  ३००  करोड़  की  कमी  किसी
 न

 किसी  तरह  से  पूरी  की  जानी  चाहिये
 ।

 इस  प्रकार  समिति  ने  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  are  कोई  भी  ध्यान  नहीं  दिया  ।

 मेरे  कहने  का  arya  है  कि  सरकार  ने  भाड़े  की  दरों  के  पुनरीक्षण  के  बहाने  SS  बढ़ाने  की
 सोच

 ली  है
 ।

 रेलवे  भाड़ा  दर  जांच  समिति  पर  तो  ३००  करोड़  रुपये  की  कमी  पुरी  करने  का  ही  भूत

 रहा है  ।

 सभा  यह  जानती  है  कि  अवमूल्यन  निधि  में  रेलवे  किसी  वैज्ञानिक  श्राधार  पर  धन  नहीं  दे

 रही
 ।  ४५  करोड़  की  राशि  कोई  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ।  यह  ठीक  है  तक  इस  निधि  में  ६६:

 करोड़  रुपये  देंगे  ।

 मैं  इन  बातों  से  बड़ा  हैरान  हूं
 ।

 मैँ  सरकार से  पुछना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  से
 कैसे  काम

 चलेगा  |  जब  भी  पैसे  की  झ्रावश्यकता  पड़ती  है  तभी  सरकार  भाड़ा  ज्यादा  कर  देती  है  ।  क्या  प्रशासन

 व्यय  में  कमी  नहीं  हो  सकती
 ?

 क्या  ईधन  में  कम  व्यय  नहीं  हो  सकता  ?  कभी  तक  सरकार  ने  यह  सिद्ध

 नहीं  किया
 कि

 वे  कम  से  कम  चीजें  रेलवे  में  इस्तेमाल  करके  पूर्ण  मितव्ययिता  से  काम  ले  रहे  हैं
 ।

 मैं  इसका  समर्थन  नहीं  कर  सकता  |

 अभी
 तो  १२  करोड़  की  रानी  की  ही  वृद्धि  के  लिये  सरकार  हमारे  सामने  भाई  है  किन्तु  कौर

 वृद्धि  के  लिये  भी  सरकार  हमारे  यहां  झा  सकती  है  ।  माननीय  मंत्री  पहले  से  ही  इस  प्रकार  की

 वनियां तो  देने  लगे  हूँ  ।

 अब  तक  तो  माल  भेजने  वालों  को  ही  यह  सिद्ध  करना  पड़ता  था  कि  माल  की  चोरी  या  उसके

 हवास  का  उत्तरदायित्व  रेलवे  पर  है
 ।

 यदि  माल  चोरी  हो  जाये  तो  रेलवे  वालों  पर  कोई  प्रभाव  नः
 पड़ता  था  ।  किन्तु  जब  समिति  ने  कहा  है  कि  माल  ले  जाना  वास्तव  में  रेलवे  की  जिम्मेदारी है  कौर

 इसकी  जिम्मेदारी लेनी  होगी  किन्तु  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ge  सम्बन्ध में
 सरकार  ने  क्या

 नान निर्णय  किया  है
 ?

 रेलवे  रुपया  तो  ज्यादा  से  ज्यादा  बटोरना  चाहती  है  किन्तु  अपना  कर्तव्य  पालन  भी

 मिल  अंग्रेजी  में
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 तो  उसे  करना  चाहिये  ।  हम  करते  हैं  कि  इसे  अधिक  रुपया  बटोरने  का  बहाना  नहीं  बनाया

 जायगा  |

 माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  रेलवे  दर  न्यायाधिकरण  सम्बन्धी  विधेयक  पारित  हो  चुका

 है  ।  यह  ठीक  है  किन्तु  न्यायाधिकरण  के  क्षेत्राधिकार  को  क्यों  कम  किया  गया  है  ।  वस्तु भ्र ों  के

 करण  तथा  पुनवेर्गीकरण  का  भ्र धि कार  इसे  दिया  जाना  चाहिये  |

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  रुपये  की  आवश्यकता  इसी  प्रकार  किराये  बढ़ा

 बढ़ा  कर  ही  करती  रहेगी  ?  क्या  वह  शभ्रान्तरिक बचत  नहीं  करेगी  ?  सरकार ने  व्यापार  के  सम्बन्ध

 में  कोई  भी  बात  नहीं  बताई  ।

 इसके  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  अवमूल्यन  निधि  के  बारे  में  क्या  नीति

 नाना  चाहती  है  ।  क्या  वह  समिति  की  सिफारिशों  मानेगी  ?  हमें  ऐसी  नीति  अपनानी  चाहिये  जिससे

 की  दरों  से  ही  निर्यात  को  सम्मान  प्राप्त  हो  सके  |

 इसके  बाद  पिछड़े  क्षेत्रों  में  भाड़े  की  दरों  का  प्रश्न  है  ।  श्रीराम  जैसे  विकसित  क्षेत्रों  में  भाड़े

 की
 दरें  ऐसी  होनी  चाहियें  जो  व्यवहार  में  वृद्धि  करने  में  सहायक  सिद्ध  हों  ।

 में  तो  सरकार  से  यही  निवेदन  करूंगा  कि  वह  किराया  बढ़ा  बढ़ा  कर  जनता  को  न पीसें

 का  भी  उन्हें  यथोचित  ध्यान  रखना  चाहिये  ।

 श्री  तंगामणि  :  रेलवे  भाड़ा  दर  जांच  समिति  का  प्रतिवेदन  अत्यन्त  महत्वपूर्ण

 सरकार  ने  इस  पर  कतिपय  निर्णय  किये  हैं  वही  हमारे  सामने  हैं  ।  से  कतिपय  वस् तुझ ों

 भाड़ा  बढ़ा  दिया  जायेगा
 ।

 इसका  प्रभाव  यही  होगा  कि  बहुत  सी  उपभोक्ता  के  मूल्य

 में  वृद्धि हो  जायेगी  ।

 मैं  तो  यह  समझता  हूं  कि  सरकार  का  यह  कहना  कि  समिति  ने  तो  ३१  करोड़  की  वृद्धि  के  लिये

 कहा  था  किन्तु  हम  केवल  करोड़  की  ही  वृद्धि  कर  रहे  हैं  यह  भी  न्यायोचित  प्रतीत  नहीं  होता  क्योंकि

 इससे  भी  तो  वस् तुझ ों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होगी
 |

 माननीय  मंत्री  से  ही  इस  बात  के  बड़े  इच्छा  रहे  हैं  कि  वस्तुभ्नों  के  भाड़े  की  राय  ज्यादा

 जाये  भ्र ौर  वास्तव  में  ऐसा  होता  भी  रहा  है  ।  ड्राप  प्रति  वर्ष  के  य  देख  सकते  हैं  ।  माननीय

 मंत्री  महोदय  ने  गत  भ्रायव्ययक  सत्र  में  यह  बात  कही  कि  वस्तु झ्र ों  से  भाड़े  की  श्राय  में  उत्तरोत्तर

 वृद्धि  होती  जा  रही है
 ।  PEYG—YY  से  geYo—YNsS  तक  २  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई

 है
 ।

 मैं  यह  भ्रांकड़े  इस  कारण  दे  रहा  हूं  ताकि  सभा  जान  ले  कि  रेलवे  की  aa  कम  नहीं  होगी  ।

 इस  प्रकार  के  महत्वपूर्ण  विषय  पर  पुरे  एक  दिन  के  लिये  चर्चा  होनी  चाहिये  थी  ।  इतना  थोड़ा

 इसके  लिये  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 mat  मई  में  जब  रेलवे  उप  मंत्री  मदुरै  गये  थे  तो  वहां  के  व्यापारियों  ने  उन्हें  बताया  था
 कि

 की  दरों  के  बढ़ाये  जाने  से  लागत  पर  काफी  प्रभाव  पड़ेगा  प्रौढ़  इससे  व्यापार  को  धक्का  लगेगा  ।

 महंगाई भी  बढ़ेगी  ।

 जहां  तक  भाड़े  की  राय
 की

 वृद्धि  का  प्रशन  है  उसमें  तो  कोई
 भी

 व्यक्ति  सन्देह  नहीं कर  सकता

 यातायात  बढ़ा  है  किन्तु  इंजन  तथा  डिब्बे  ग्राही  की  संख्या  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई

 ।
 इसका  परिणाम  यह

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 gar  है  कि  कर्मचारियों  को  काम  ज्यादा  करना  पड़ा  कौर  उन्हीं  डिब्बों  का  ज्यादा  प्रयोग  तत्र
 |

 किन्तु

 ये  सब  चीजें  एक  ही  सीमा  तक  सम्भव  है  ।  उन्हीं  डिब्बों  से  हमेशा  थोड़ा  ही  काम  चलाया  जा  सकता  है

 दूसरे  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  get  तक  वस्तुयें के  यातायात की
 मात्रा

 पहले से  ६१०  लाख  टन  कौर  बढ़  जायेगी  ate  इंजन  डिब्बे  शादी  में  जो  भी  वृद्धि  होगी  वह  इस  सारे

 माल  के  वहन  में  अपर्याप्त  रहेंगी  ।  औद्योगीकरण  के  युग  में  यातायात  सम्भवतया  बढ़ेगा ही  ।  इस

 प्रकार  स्थिति  बड़ी  संकटपूर्ण  हो  जायेगी  ।  बड़ी  भारी  कठिनाइयों  सामना  करना  ७
 |

 यह

 विचार  जांच  समिति  ने  प्रकट  किया  हैँ  ।  इसलिये  इसका  उपचार  यह  नहीं  कि  श्राप  भाड़े  को  बढ़ाते

 रहें  बल्कि  आपको  चाहिये  कि  माल  डिब्बों  की  संख्या  को  बढ़ायें  ।

 भरौद्योगिकरण  के  लिये  भारी  उद्योगों  की  महत्ता  पर  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है
 ।

 यदि

 यातायात  तथा  परिवहन  का  समुचित  प्रबन्ध  न  हो  तो  निस्सन्देह  इस  प्रगति  के  मानें  में  बाधा  उत्पन्न

 होगी ही  ।  हमारे  यहां  की  हक़ीक़त  योजना  में  यह  आवश्यक  है  कि  प्रगति  सर्वाधिक  होनी  चाहिये
 |

 हमारी  समस्या  यही  है  कि  हमारे  यहां  माल  डिब्बों  की  कमी  है  ।  चीजें  ले  जाने  में  पर्याप्त  विलम्ब  होता

 है  ।  इसी  विलम्ब  के  कारण  चोरियां  होती  हैं  बौर  सामान  खराब  होता  है  |

 यदि  रेलवे  का  प्रबन्ध  दक्षता  से  चले  श्र  यातायात  में  विलम्ब  न  हो  तो  हमें  रुपया  भी  आसानी

 से  उपलब्ध हो  सकता  है  ।

 सरकार  जो  भाड़े  बढ़ाना  चाहती  है  उस  पर  उसे  पुनर्विचार  करना  चाहिये
 |

 Pee  में  की  दरों  का  पुनरीक्षण  था
 ।

 इसके  पहचान  भारतीय  प्रभुत्व  का

 प्रतिवेदन  ara  ate  उसने  कोयले  शादी  के  यातायात  के  लिये  कतिपय  रियायतें  मांगी
 ।

 मैं  जानना

 चाहता  कि  यह  सब  रियायतें  कहां  तक  दी  गईं  ?  मेरे  विचार  में  उलटा  हर  दर  में  वृद्धि  हीं  हुई  है
 ।

 2-¥-2EYS Hl WATS, को  समाचार  पत्रों  को  छोड़  सामान  पर

 एक  जाना  की  वुद्धि  की  गई  ।  हमें  यह  कहा  गया  कि  इससे  योजना  के  ५०  करोड़  रुपये  की  कमी  को

 पुरा  किया  जायगा  ।  इसके  अतिरिक्त  अधिकर  भी  लगाया  गया  ।  we  दशमिक  टंकन  की  प्रणाली

 के  लागू  होने  से  भाड़े  की  दरों  में  वृद्धि  ही
 की

 जा  रही  है  प्रथम  उन्हें  ५  प्रतिश्त  तक  कम  करने
 के

 स्थान  पर  १०  प्रतिशत  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  यह  नहीं  समझ  सका  कि  सरकार  इस  प्रकार  से  दरों

 को  क्यों  बढ़ाया  करती  है  |

 कोयले  पर  भी  इस  समय  जो  रियायत  दी  जा  रही  है  वह  भी  मेरी  समझ  में  पर्याप्त  नहीं  है
 ।

 इससे  ज्यादा  रियायत  मिलनी  चाहिये  |

 यह  ठीक  है  समिति  ने  बड़ा  ही  प्रशंसनीय  कार्य  किया  है  किन्तु  यह  भी  स्पष्ट  है
 कि

 समिति  के
 सामने  ३००

 करोड़  की  कमी  को  करने  का  दर  रहा  उसी  दृष्टिकोण  से  समिति  ने
 सिफारिशें

 कीं
 ।

 वास्तव  में  मैं  तो  जितना  सोचता  हूं  यही  समझता  हूं  कि  aa  भाड़े  की  दरों  में  कमी  करने  का

 समय  है
 न

 कि  वृद्धि  का
 ।

 हमें  व्यापारियों  की  कठिनाइयों  पर  भी  तो  ध्यान  देना  चाहिये
 ।

 जो  भाड़े

 में  जो  भी  वृद्धि  होती  है  उसका  असर  आखिर  में  गरीब  उपभोक्ता  पर  ही  पड़ता  है  ।  हमने  यात्री
 किरायें  पहले

 ही  बहुत  बढ़ा
 दिये  हैँ  अरब  भाड़े  की  दरें  बढ़ाने  से  जनता  पर  बड़ा  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा

 |

 शि  हरिश्चन्द्र
 माथुर

 :
 रेलवे  भाड़ा  दरों  का  विषय  बहुत  जटिल  है

 ।
 इस  पर

 विचार  करने  के  लिये  एक
 जानकार

 समिति  नियुक्त  की  गई  थी  ।  उस  समिति  ने  इस  विषय  पर  विचार

 अंग्रेजी  में
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 ने  में  १६  महीनों  से  alee  समय  लिया  ।  रब  इस  समिति  की  सिफारिशें  तथा  निर्णय  सभा-पटल

 पर  रखे  गये  हैं  निःसन्देह  ऐसे  विशेषज्ञों  के  निर्णय  को  चुनौती  देना  निरी  गलती  होगी  तथापि  मैं  अरपना

 भाषण  कुछ  सामान्य  महत्वपूर्ण  सिद्धान्तों  तक  सीमित  रखूंगा
 ।

 जिन  पर  यदि  उचित  ध्यान  दिया

 जायेगा  तो  भाड़ा  दर  पर  पुर्नविचार  करने  तथा  sear  के  कुछ  विशेष  वर्गों  कुछ  विशेष दूरी  के

 दरों  के  पुनरीक्षण  की  श्रावस्यकता होगी  ।

 सब  से  mead  की  बात  तो  यह  है  कि  समिति  ने  ३२  करोड़  रुपये  की  अ्रतिरिक्त  की

 सिफारिश की  लेकिन  रेलवे  बोर्ड  ने  सिफारिशों  पर  विचार  करने  के  उपरान्त  यह  निश्चय  किया

 कि  €  करोड़  रुपयों  से  अधिक  are  प्राप्त  करना  उचित  नहीं  होगा  ।  यद्यपि  प्रस्तावक  महोदय  ने
 भी

 मंत्री  महोदय  को  यही  सुझाव  दिया  है  कि  वे  रेलवे  भाड़ा  दरों  में  alee  वृद्धि  करे  जिससे  उन्हें  समित

 द्वारा  सुझाई  गई  हो  सके  लेकिन  मेरे  विचार  से  रेलवे  बो  ने  एक  यथाथेवादी  रवैया

 अपनाया है  ।

 बात  यह  है  कि  राज  रेलवे  की  परिवहन  क्षमता  वह  नहीं  रह  गई  है  जो  दो  वर्ष  पहिले

 थी  ।  इस  दिशा  में  पर्याप्त  सुधार  gar  है  ।  कहीं  कहीं  तो  रेलवे  को  सड़क  परिवहन  की  प्रतिद्वंदिता  के

 समक्ष  झुकना  पड़ा  है  ।  श्राज  तक  रेलवे  सदा  से  ही  सड़क  परिवहन  पर  हाबी  रही  हें  लेकिन  हमें  इस

 बात  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  उनकी  वजह  से  सड़क  परिवहन  को  किसी  प्रकार  की  हानि न

 पहुंचे
 ।

 समिति  ने  are  ज्ञापन  में  कहा  है
 कि

 वे  कम  दूरी  वाले  स्थानों  के  लिये  सड़क  परिवहन
 को

 अधिक  दूरी  के  स्थानों  के  लिये  रेलवे  द्वारा  माल  लें  जाने  को  प्रोत्साहित  करना  चाहते  हें

 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  किया  नहीं  गया  है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  सारा  फायदा  रेलवे  ही  हड़पना

 चाहती है  भ्र ौर  इस  प्रकार  वह  सड़क  परिवहन  के  मार्ग  में  बाधा  पहुंचा  रही  है  |

 प्रतीत  होता  है  कि  रेलवे  प्रशासन  ने  व्यापार  के  ढांचे  पर  भी  ध्यान  नहीं  दिया  ।  वस्तुत

 इस  महत्वपूर्ण  प्रश्न  पर  ध्यान  ही  नहीं  दिया  गया  है  ।  सरकार  ने  देश  ae  व्यवस्था  की  उन्नति

 को
 ध्यान

 में  रखते  हुये  भाड़ा  दर  में  परिवहन  करने  चाहिये  थे
 ।

 तथापि  भ्रभी  प्रतिवेदन  को  प्रकाशित

 हुये  १५  दिन  का  समय  नहीं  र
 कि

 निर्यात  संवर्धन  समिति  ने  सरकार  से  कपिल  की  कि  निर्यात

 में  बाधक  विषयों  पर  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिये  जहां  आवश्यकता  हो  वहां  भाड़ा दरों  में

 आवश्यक  परिवर्तन  करना  चाहिये  |  रेलवे  प्रशासन  भी  इस  बात  से  सहमत  हो  गया  कि  जब  कभी  ऐसे

 मामले  उनके  निगाह  में  लाये  जायेंगे  तो  वे  वस्तुभ्नों  तथा  दूरी  के  सम्बन्ध  में  भाड़ा  दरों  में  परिवर्तन

 कर  देंगे
 |

 इससे  स्पष्ट  प्रतीत  होता  है  कि  या  तो  वाणिज्य  मंत्रालय  से  परामर्श  हीं  नहीं  किया  गया  या

 वाणिज्य  मंत्रालय  को  स्वयं  भ्र पनी  भ्रावश्यकताओओं  के  सम्बन्ध  में  पता  नहीं  था  ।  इसीलिये  १५  दिन

 बीतते
 न

 बीतते  उन्होंने  भाड़ा  दरों  में  परिवर्तन  की  मांग  की  है  ।

 ma  अ्रद्ध-विकसित क्षेत्रों  को  लेता  हूं
 ।

 भाड़ा  दरों  में  परिवर्तन  करते  समय  सरकार  ने  प्रति

 विकसित  क्षेत्रों  के  विकास  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  है  जब  कि  रेलवे  को  राष्ट्रीय  विकास  की  कौर  ध्यान

 देना  चाहियें  |

 अधिक  दूरी  के  लिये  कोयले  पर  भाड़े  की  दरें  बढ़ा  दी  गई  हैं  ।  यद्यपि  समिति  ने  कम  दूरी  के

 लिये  भाड़ा  दरों  को  कुछ  घटाने  की  सिफारिश  की  थी  लेकिन  रेलवे  प्रशासन  ने  दरें  रखी हैं

 या  उन  में  कुछ  वृद्धि  की  है
 ।

 भ्रमित  दूरी  के  लिये  दरों  में  पर्याप्त  वृद्धि  की  गई  है  ।  इससे  जो  क्षेत्र  कोयले

 वाले  क्षेत्रों  से  काफी  दूर  अवस्थित  हैं  उनके  विकास  को  धक्का  लगेंगी  ।  जब  हम  इस्पात  की  कीमत

 सारे  देश  में  एक  सी  रख  सकते  हैं  तो  भला  कोयले  का  मुल्य  भ्रत्यधिक  रूप  में  एक  सां  रखने  का  प्रयत्न

 क्यों  नहीं  कर  सकते  हूं  मेरा  निवेदन  है  कि  wes  विकसित  क्षेत्रों  के  विकास  को  ध्यान  में  रख  कर

 भाड़ा  दरों  पर  पुनर्विचार किया  जाय
 et

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  मुरारका  मैं एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  समिति  ने  सिफारिश

 में  यह  सुझाव  दिया  है  कि  कम  दूरी  के  परिवहन  के  लिये  हमें  परिवहन  के  खाद्यान्नों  को  प्रोत्साहन

 देना  चाहिये  भ्रमित  दूरी  के  लिये  हमें  रेलवे  द्वारा  परिवहन  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  जब  कि

 उन्होंने  कम  दूरी  के  लिये  कोयले  का  भाड़ा  कम  किया  है  ate  श्रमिक  दूरी  के  लिये  बढ़ा  दिया  है
 ?

 मंत्री  जगजीवन  :  मैं  इस  प्रस्ताव  के  लिये  सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  हूं

 सरकार  द्वारा  रखे  गये  सुझावों  का  श्रल्पाधिक  रूप  में  सारे  देश  में  स्वागत  शुभ्रा  है
 ।

 देश  के

 लगभग  सभी  समाचार पत्रों  चाहे वें  व्यापार  या  उपभोक्ता  किसी  भी  हित  से  सम्बन्ध  रखते

 के  निर्णय  का  स्वागत  किया  है  ।  जैसा  कि  श्री  तंगामणि  ने  कहा  है  यह  कहना  कि  वाणिज्य

 संघ  ने  उन  प्रस्तावों  का  विरोध  किया  गलत है  ।

 यह  प्रश्न  उठाया  गया  कि  दरें  निश्चित  करते  समय  निर्यात  संविधान  पर  ध्यान  क्यों  नहीं  रखा

 ग्या  था  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  विशेष  दरें  निश्चित  नहीं  की  जा  सकती  थीं  ।  इस  के  लिये  हम  रियायतें

 सकते हूं  ate यदि  कुछ
 विशेष  वस्तु ग्न ों  के  लिये  विशेष  क्षेत्रों से  कुछ  खास  बन्दरगाहों तक  रियायितें

 दी  जायेंगी तो  एक  स्टेशन  से  स्टेशन  तक  की  दरें  विहित की  जायेंगी  ।  इस  के  लिये  सामान्य

 दरें  निर्धारित  नहीं
 की

 जा  सकती  हैँ  ।  इस  से  अरन्य  जटिलतायें  पैदा  हो  जातीं
 |  भाड़ा

 दर
 जांच

 समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  करते  समय  भी  हम  ने  इस  पर  विचार  किया  ।  उस  समय  यह

 निश्चय  किया  गया  कि  विदेशी  मुद्रा  कमाने  क  प्रयोजन  से  वस्तुयें  के  निर्वात  को  प्रोत्साहन  देने  के

 लिये  यदि  कुछ  वस्तु ग्र ों  के  भाड़ा  दरों  में  रियायतें  करने  की  आवश्यकता  होगी  तो  रेलवे  इसे

 स्वीकार  करेगी  ।  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  परामर्श से  इस  दन  पर  विचार  किया  जा  रहा

 है
 ।

 में  सभा  को  श्रीनिवासन  देता  हूं  कि  जब  वाणिज्य  प्रौढ़  उद्योग  मंत्रालय  या  रेलवे  मंत्रालय  के

 सम्मुख  कोई  विशेष  मामला  लाया  जायेगा  तो  उस  विशेष  वस्तु  के  निर्यात  के  संवर्धन  के  लिये
 सम्भव  कांयं वाही  की  जायेगी  |

 श्री  राजेन्द्र  सिह  ने  यह  प्रश्न  उ  rar  है  कि  भाड़ा  दर  जांच  समिति  की  भ्रमित  ar
 प्रदान

 करने  वाली  सिफारिशों  को  रेलवे  ने  क्यों  स्वीकार  नहीं  किया  ।  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  ने  उस  का  उत्तर

 देने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  सिफारिश  स्वीकार  न  करने  का  केवल  यह  कारण  नहीं  था  हम  अधिक

 यात  प्राप्त  नहों  कर  सकेंगे  |  अपितु  हम  ने  देश  की  समस्त  श्री  व्यवस्था  को  भी  ध्यान  में  रखा  था  |  हम

 इस  बात  पर  भी  विचार  करना  था  कि  यदि  किन्हीं  वस्तुद्नों  के  परिवहन  की  या  श्रमिक  भाड़ा

 वहन  करने की  क्षमता के  कारण  भाड़ा  वृद्धि  से  देश की  झा  व्यवस्था पर  घातक  प्रभाव  पड़ता है
 त  उन

 की  दरों  में  विधि  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।  इन  सभी  बातों  पर  विचार  करने  के  उपरान्त  रेलवे  मन त्न लय

 और  सरकार  ने  यही  निश्चय  किया  कि  इस  समय  जांच  समिति  द्वारा  सुझाये  गये  भ्रनसार  दरों  में  विधि

 करना  उचित  नहीं  होगा  ।  इसलिये  हमें  समिति  की  सिफारिशों  में  परिवर्तन  करना  पड़ा  |

 जहां  तक  पू
 जी

 व्यय  का  are  से  पुरा  करने  का  सवाल  म  इस  सिद्धान्त पर  बहस  नहीं

 करूंगा  तथापि  यह  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  कि  विकसित  अथ  व्यवस्था  में  श्राय  का  कुछ  भाग

 पंज  में  श्रव्य  चाहिये  |

 सदस्यों  को  आत  है  कि  द्वितीय  योजना  की  अ्रवधि  में  रेलवे  को  दिये  गये  224.0  करोड़  रुपयों

 में  ३७५  करोड़  रुपयों  की  व्यवस्था  रेलवे  ने  स्वयं  करनी  है  ।  तथा  कीमतों  तथा  श्रम  की  दरों  में

 वृद्धि  हो  जाने  के
 कारण  यह आशा

 की  जाती  है  कि  रेलें  कुछ
 अधिक

 अंशदान  करेंगी
 ।  १९५६

 Pex  में  प्रति  वर्ष  ६'/,  प्रतिशत  का  शभ्रधिभार  लगाया  गया  इस  प्रकार  कुल  ef,  प्रतिशत

 मिल  अंग्रेजी  में
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 अधिभार  लगाया  गया  ।  हम  अदा  करते  हैं  कि  उक्त  श्रतुपूरक  विकास  रक्षित  श्रवण

 रक्षित  निधि  att  खुली हुई  लाइनों की  ara  से  हमें  ३७५  करोड़  रुपये  कौर  इस  से  कुछ  अधिक

 प्राप्त  हो  सकेगी  ।  यदि  हम  कूल  भाड़ा  दरों  में  ४  प्रतिशत  की  भी  वृद्धि  करें  तो  हम  योजना  झ्रायोग

 द्वारा  प्रेरित  राशि  देने  में  समझे  हो  जायेंगे  ।  हम  इस  नतीजे  पर  पहुंचे  कि  अर्थव्यवस्था  की

 वर्तमान  हालत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ४  प्रतिशत  की  वृद्धि  करना  पर्याप्त  है  ।

 रेलवे  at  सड़क  परिवहन  की  प्रतिद्वंदिता  हमारे  देश  में  ही  नहीं  है  यह  प्रतिद्वंदिता  कई

 देशों  में  चल  रही  है  ।  हमारे  देश  में  दोनों  के  विकास  का  काफी  क्षेत्र  है  ।  समायोजन  की

 इसका  है  जिस  से  एक  ग्रोवर  परिवहन  क्षमता  का  अपव्यय  न  हो  कौर  दुसरी  ग्रोवर  गनपत  क्षमता  की

 वृद्धि  न  हो  ।  यद्यपि  इस  समय  भी  कई  क्षेत्रों  में  ऐसा  हो  रहा  है  ।  मं  इस  बात  की  चिन्ता  नहीं  करता

 कि  यह  रेलवे  के  लिये  एक  चाहती  है  aft  इस  से  राष्ट्रीय  परिवहन  क्षमता  का  अपव्यय  हो  रहा

 है  बदी  ये  सुविधायें  ऐसे  स्थानों  में  उपलब्ध  की  जायें  जहां  रेलें  नहीं  हें  तो  राष्ट्र  की  अधिक

 सेवा  हो  सकती  है  ।

 उदाहरण  के  लिये  दिल्‍ली  ate  कानपुर  के  बीच  रेलों  के  विकास  के  साथ  साथ  यातायात  के

 विकास
 के  कारण  सड़क  परिवहन  भी  बहुत  विकसित  है  ।  मुझे  इस  की  चिनता  नहीं  है  कि  इस  से  रेलों

 की  राय  पर  क्या  प्रभाव  हो  रहा  है  तथापि  इस  सड़क  परिवहन  क्षमता  का  देवा  के  उन  भागों  में

 योग  किया  जा  सकता  था  जहां  रेलवे  यातायात  की  श्रावस्यकता  पुरी  नहीं  कर  पाती  है  ।

 निःसन्देह  मार्ग-परिवहन  के  द्वारा  माल  प्रेक्षकों  को  कुछ  लाभ  होते  हैं  बे  माल  प्रेषक  के  स्थान  से

 माल  उठा  कर  माल  प्राप्त  कर्ता  थ  स्थान  तक  पहुंचा  सकते  हैं  ।  कुछ  विशेष  वस्तु ग्र ों  के  सम्बन्ध  मे

 जहां  माल  प्रबल  को  कुछ  चालाकी  या  चालबाजी  इत्यादि  करनी  होती  है  वहां  भी  सड़क  परिवहन  से

 faa  सुविधा  होती  है  ।  सड़क  परिवहन  में  माल  के  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  दरें  भी  नहीं

 होती  हैं  शर  भाड़ा  देते  समय  भी  चालाकी  की  जा  सकती  है  ।

 मेरे  कथन  का  तात्पयं  यह  है  कि  हमारे  देश  में  कई  क्षेत्रों  में  उपयुक्त  परिवहन  सुविधा

 लब्ध  नहीं  है  ।  जहां  एक  या  दूसरी  सुविधा  उपलब्ध  है  वहां  qa  उस  सुविधा  को  उपलब्ध  करने

 से  राष्टरीय  क्षमता का  नुकसान  ही  हो  सकता है  ।  जब  तक  परिवहन  की दृष्टि से  हमारा  देश

 पूरी  तरह  विकसित नहीं  तब  तक  रेल  व  सड़क-परिवहन  के  संघर्ष का  प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  है  ।

 सभी  प्रकार  के  परिवहन  साधनों  के  लिये  पर्याप्त  सामग्री  मौजूद  है  ।  कई  ऐसे  भी  क्षेत्र
 हें  जहां  निकट

 भविष्य  में  रेलों  के  निरमाण  की  संभावना  नहीं  वहां  सड़क  परिवहन  का  विकास  किया  जाना

 चाहिये  ।  इस  प्रकार  हम  देखते  हूं  कि  हमारे  देश  में  सड़क  परिवहन के  विकास  के  लिये  काफी

 क्षेत्र है  ।

 pat  हरिन्द्र  समिति
 ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  कम

 a
 के  लिये  सड़क  परिवहन

 को  प्रोत्साहन  दिया  में  केवल  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  रेलवे  बोर्ड ने  क्या  किया

 है  ?

 pat  जगजीवन  इस  सिफारिश  पर  रेलवे  as  ने  बहुत  भ्रच्छी  प्रकार  विचार  कर

 लिया  है
 ।

 माननीय  सदस्यों
 को

 पता  है
 कि  देश

 में  ऐसे  अनेक  क्षेत्र
 ह

 जहां  थोड़ी-दूरियों
 के

 लिये
 भी

 सड़क  परिवहन  की  सुविधायें  नहीं हूँ  ।  ऐसे  क्षेत्रो ंमें  स्थित  उद्योगों मे  7  उन  में  कोयला  ढोने  फे

 लिये  तथा  अन्य  कच्चा माल  ढोने  के  लिये  हमारे पास  कया  व्यवस्था है  |  जहां  तक  २०,  २५,  ३०

 था  Yo  मील
 की  हरी

 का
 सम्बन्ध  है  हम  इस  वात  से  सहमत

 हैं  कि
 हमें  रेलवे  परिवहन

 को
 निरुत्साहित

 करना  चाहिये  at  सड़क  परिवहन  को  प्रोत्साहित  करना  चाहिये  ।  पर  यदि  हम  ३००  मील  की

 मूल  wast  मे

 6(A)
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 जगजीवन

 दूरी  को  कम  दूर  के  क्षेत्रों  में सम्मिलित  कर  लें  श्र  दरों  को  बढ़ा  दें  ताकि  लोग  रेलवे  द्वारा  माल

 नहीं  भेजें  श्र  सारा  परिवहन  सड़कों  द्वारा  होने  लगे  तो  मुझे  भय  है  कि  बहुत  से  क्षेत्रों  में  इस  से  उद्योगों

 पर
 बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इसी  कारण  हम  ने  सोचा  कि  चाहे  हम  २५  या  ५०  मील  की दूरी के

 स्थानों  में  रेल  परिवहन  को  निरुत्साहित  करें  पर  हमें  दरें  इतनी  अधिक  नहीं  रखनी  चाहियें  कि  लोग

 रेल  या  सड़क  किसी  भी  परिवहन  से  माल  को  भेजने  में  समझे  न  हों  ।  विशेषतया ऐसे  क्षेत्रों  में  जहां

 सड़क  परिवहन उपलब्ध  नहीं  है  ।  में  कहता  हूं  कि  इस  सिफारिश  पर  हम  ने  हर  प्रकार से  विचार

 किया  कौर  इसी  विचार  से  हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हें  जिसे  हम  ने  सभा  के  सामने  प्रस्तुत किया  है
 ।

 साथ  ही  में  यह  भी  कहना  चाहता  हं  जब  तक  हमारे  देश  में  ऐसे  स्थान  gs  जहां  परिवहन
 के

 कोई  साधन  उपलब्ध  नहीं  तब  तक  में  सड़क  परिवहन  तथा  रेल  परिवहन  के  विकास  में  कोई  घ

 की  बात  नहीं  चाहता  ।

 पिछड़े  तथा  ad  विकसित  क्षेत्रों  की  बात  भी  कही  गई  ।  सभा  को  स्मरण  होगा  कि  रेलवे  भ

 एकीकरण  के  पूर्व  प्रौद्योगिक  दृष्टि  से  या  व्यापारिक  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  किराया  कौर  भाड़ा

 विकसित  क्षेत्रों  की  तुलना  में  काफी  ग्रसित  थे  ।  एकीकरण  के  परिणामस्वरूप  सभी  क्षेत्रों  में
 किराया

 कौर  भाड़ा  एक  समान  कर  दिया  गया  |  इस  प्रकार  अर्द्ध-विकसित  क्षेत्रों  को  यहं  अप्रत्यक्ष  सुविधा

 दी

 कुछ  क्षेत्र  ऐसे  हैं  ज़ो  उन  स्थानों  के  बहुत  निकट  जहां  उन  क्षेत्रों  के
 उद्योगों  के  लिये  कच्चा

 माल  मिलता  है  ।  हो  सकता  है  एक  कच्चा  माल  उस  क्षेत्र  के  बहुत  निकट  हो  प्रौढ़
 न्य  कच्चे  माल

 वहां  से  काफी  दूर  हों  ।  ऐसी  स्थिति  में  भाड़े  की  दरों  को  ठीक  कर  के  या  किसी  अरन्य  प्रकार  उद्योग
 को

 प्रोत्साहन दिया  जा  सकता  है  या  नहीं
 ?  शर्त  अर्ध-विकसित  क्षेत्रों  के  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिय

 हमे  प्राय  साधनों  का  सहारा  लेना  होगा  |

 उत्तर  बिहार  में  पहले  वहां  चाहे  जो  भी  कठिनाइयां  रही  हों  उन  के  होते  हुए  भी  चीनी  उद्योग

 का  विकास  aga  तेजी  से  gar  श्र  राज  लोग  वहां  से  कुछ  कारखानों  को  हटाना  चाहते  ।  उत्तरी

 बिहार  या  प्रासाद  में  परिवहन
 की

 कठिनाई  के  कारण  वहां  का  विकास  नहीं  रुका  gate
 ।

 ahs

 इस  के  कुछ  oa  कारण  हें
 ।

 प्राय  क्षेत्रों  को  प्रौद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  विकसित  करने

 के  लिये  हमें  wea  उपाय  करने  होंगे  |

 उत्तरी  बिहार  और  में  गंगा  पुल  तथा  ब्रह्मापुत्र  पुल  बनने  के  बाद  परिवहन  की  स्थिति

 बहुत  अच्छी हो  जायेगी
 ।

 पर  अन्य  स्थानों
 की

 सुविधा
 के

 लिये  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  हम  भाड़े  की

 दरों  में
 परिवर्तन

 करें  ।
 इन

 झरना-विकसित  क्षेत्रों  के  साथ  हमें  पूर्ण  सहानुभूति  है  पर  भाड़े  की  दरों  में

 कोई  परिवर्तन  कर  पाना  मेरे  लिये  संभव  नहीं  होगा  ।

 में
 बता  चुका  हूं  कि  कुछ  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जिन  के  उद्योगों

 को
 कच्चा  माल  बहुत  नजदीक  मिल

 जाता  ।
 कुछ  क्षेत्रों में  उन  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  यह  आवश्यक  होगा  कि  सम्बद्ध  राज्य

 या  मंत्रालय उन  के  लिये  कुछ  करें
 ।

 यदि  ऐसी  आवश्यकता  पड़ेगी  कि  उद्योगों  के  विकास  में  रेलवे  थी

 कुछ  सहायता  करें
 तो

 रेलवे  में  स्टेशन-से-स्टेशन  तक
 की

 भाड़ा  दरें
 हैं

 उन  के  द्वारा  हम  अप्रत्यक्ष  रूप
 से  सहायता  करेंगे

 ।  में
 सभा

 को
 aaa  देता  हूं हूं  कि  यदि  किसी  भ्रमण-विकसित  क्षेत्र  के  उद्योगों  को

 विकास के  लिये  सहायता देने  का  प्रद रन
 झाया  तो  रेलवे  प्रत्यक्ष  रूप  से  सहायता  देने  से  कभी  मंद  नहीं

 मोड़ेगी  ॥
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 श्री  weal  ने  कहा  कि  दरों  में  परिवर्तन  करने  की  क्या  श्रावश्यकता  उन्हों ने  कहा  कि

 वैज्ञानिक  की  ws  में  रेलवे  कुछ  अधिक  राजस्व  कमाना  चाहती  है
 |  हम ने  यह  बात  नहीं

 छिपाई  है  कि  हम  कुछ  अतिरिक्त  राजस्व  भी  चाहते  हैं
 ।

 हम  बहुत  स्पष्ट  हैं  किसी  चीज़  की  में

 कुछ  करने  का  हमारा  इरादा  नहीं  है
 ।

 हम  ने  इस  बात  से  कभी  भी  इनकार  नहीं  किया  कि  हम  अतिरिक्त  राजस्व  नहीं  कमाना

 चाहते हैं  ।  हमें  भ्र ति रिक्त  राजस्व  राजस्व-व्यय  के  लिये  नहीं  चाहिये  बल्कि  कुछ  ऐसे  कामों

 लिये  चाहिये  जो  हमें  द्वितीय  योजना  को  पूर्ण  करने  के  लिये  करने  हैं  ।  हम  इस  बात का  ध्यान

 रखत ेहूँ  कि  वाणिज्य  तथा  उपभोक्ता  पर  कोई  अनुचित  बोझ  न  पड़ने  पावे  ।  हम  ने  उतने

 ही  अतिरिक्त  राजस्व  का  सुझाव  रखा  है  जितना  कि  जनता  से  ara  की  जाती  है  ।  कोयले के

 सम्बन्ध में  यदि  ड्राप  रेलवे  als  के  सुझावों  को  देखें  श्राप  देखेंगे  कि  हम  ने  इस  बात  का  ध्यान

 रखा  है  कि  उद्योग  पर  कोई  बुरा  प्रभाव  नहीं  पड़े  ।  उद्योग  के  विकास  के  लिये  कोयला  बहुत  आवश्यक

 वस्तु  है  ।  कुछ  स्थानों  के  भाड़ों  यद्यपि  कोयला  ढोने  में  रेलवे  को  घाटा  नहीं  हो  रहा  पर  कोयला

 ढोने  की  से  रेलवे  का  खच  पुरा  नहीं  पड़ता  ।  पर  हम  इस  की  चिनता  नहीं  करते  क्योंकि  हम  जानते

 हैं  कि  रेलवे  कोई  शुद्ध  व्यापारिक  संस्था  नहीं  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  उद्योग  के  विकास  में  रेलवे  को  भी

 बहुत  कुछ  करना  है  प्रो  यद्यपि  कुछ  स्थानों  पर  कोयले  की  ढलाई  से  हमें  घाटा  हो  रहा  है  फिर  भी  हम

 उसे  किसी  प्रकार  चला  रहे  हैं  ।  यद्यपि  कुछ  स्थानों पर  भाड़े  की  दर  में  कुछ  वृद्धि  हो  जायेगी फिर

 भी  हमें  इतनी  प्राय  नहीं  होगी  कि  हमारा  रेलवे  का  व्यय  पूरा  हो  सके  |

 में  बता  रहा  था  कि  यथासंभव  हर  प्रकार  से  हम  रेलवे  के  व्यय  में  कमी  करने  की  कोशिश

 करत ेहूँ  |  रेलवे  में  ईधन  व  कोयला  की  खपत  के  सम्बन्ध  में  जांच  करने  के  लिये  हम  ने  एक  समिति

 बनाई  थी  ।  समिति  ने  विस्तृत  रूप  से  परीक्षण  कर  के  पिछले  महीने  भ्र पना  प्रतिवेदन  दिया  है  जिस

 पर  रेलवे  ats  विचार  कर  रहा  है  ।  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  करने  के  बाद  हमें  विश्वास

 है  कि  हम  रेलवे  में  कोयले  की  खपत  के  सम्बन्ध  में  कुछ  बचत  करने  लगेंगे
 ।  संचालन-व्यय

 कमी  करने  की  बात  पर  भी  हम  विचार  कर  रहे  हैं  |  हमें  सब  बातों  का  ध्यान  है  कौर  मैं  श्री  भरूचा

 को  देता  हू  कि  हम  यथासंभव  हर  प्रकार  की  बचत  की  कोशिश  करेंगे  |

 श्री  तंगामणि  ने  समिति  के  प्रतिवेदन  का  उल्लेख  करते  समय  कुछ  कहा  पर  में  उन  की  बात

 का  अभिप्राय  समझ  नहीं  पाया  |  हम  मार्श लिंग  की  क्षमता  बढ़ा  रहे  हैं  प्रौढ़  वैगनों  को  शीघ्रता

 से  लाने-ले  जाने  का  प्रबन्ध  कर  रहे  हम  इस  बात  की  भी  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  लोगों  को  जल्दी

 से  जल्दी  airs  मिल  सक
 ।
 वैगनों  की  स्थिति  में  काफी  सुधार  हो  गया  है  ।  मैं  यह  नहीं  दावा  कर  सकता

 कि
 हम  प्रत्येक  चाहने  वाले  को  तुरन्त  वैगन  दे  सकेंगे  ।  पर  गत  वर्ष  या  कुछ  महीने  पहिले  की  स्थिति

 की
 तुलना  मे  अब  हमारी  स्थिति  काफी  सुधर  गई  है  ।

 हमारे  सामने  भी  कई  कठिनाइयां  हैं  श्र  हम  उन्हें  हल  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं
 |

 पर  मॉडलिंग  याद  को  नवीन
 ढंग

 से  बनाये  बिना  या
 उन

 की  क्षमता  बढ़ाये  बिना  हम  इन  कठिनाइयों

 से  सर्वथा  मुक्त  नहीं  हो  सकते
 ।

 इन  कठिनाइयों  के  बाद  भी  हम  ने  स्थिति  में  काफी  सुधार  कर  लिया

 हैं  ।
 माल  उतारने  तथा  चढ़ाने  की  स्थिति  में  भी  सुधार  हुआ  है  ।  मैं  कह  सकता  हूं

 कि
 स्थिति

 जनक  हो  गई  है  पर  कभी  प्रिक  सुधार  की  आवश्यकता  है  ।

 इन  सब  कामों  के  लिये  हमें  धन  की  भ्रावश्यकता  है  |  यदि  केवल  राजस्व  कौर  व्यय  के

 को  देखा  जाये
 तो

 हम  भाड़े  की  दर  बढ़ाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  पर  मैं  ने  बताया  है  कि  हमें

 राजस्व  में  से  पू  जी  व्यय  के  लिये  कुछ  राशि  देनी  होगी  भाड़े  की  दरों  में  इतनी  वृद्धि  करना

 कुछ  अनुचित  नहीं  है  जितने  का  निश्चय  रेलवे  बोड़  ने  किया  है  ।
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 जगजीवन

 में  नहीं  जानता  कि  श्री  wear  के  मन  में  यह  बात  कैसे  भाई  कि  इस  से  भ्र ति रिक्त  राजस्व

 प्राप्त किया  जायेगा  ।
 उस

 दिन  सभा-पटल  पर  निश्चय  को  रखते  हुए  मैं  ने  बताया  था  कि  प्रतिकर

 के
 रूप  में  हमें  अन मसानत च्े  २  या  ३  करोड़ रुपये  देने  पड़ेंगे  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  श्री  भरूचा  ने  यह

 मतलब  कै  से  निकाल  लिया  कि  हम  अतिरिक्त  राजस्व  कमाने  के  लिये  यह  सब  कर  रहे  हैं
 ।

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  सभा  में  इस  विषय  पर  चर्चा  हुई  |  हम  ने  इस  बात  का  पुरा  ध्यान  रखा  है

 कि  भाड़े  की  दरों  के  परिवर्तन  से  दैनिक  प्रयोग  की  चीज़ों  पर  कोई  प्रभाव  न  पड़े  ।  माननीय
 सदस्य

 देखेंगे
 कि

 अत्यावश्यक  सतुआ  at  दर-वृद्धि  से  मुक्त  रखा  गया  है
 ।

 कुछ  मामलों  में  तो  इस  स्थायी

 के  परिणामस्वरूप हमें  घाटा  भी  उठाना  पड़ेगा  ।

 सभा  के  माननीय  सदस्यों  की  बातों  तथा  भ्रख़बारों  द्वारा  हमारे  निश्चय  का  स्वागत  किया

 गया  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  राजस्व  बढ़ाने  में  रेलवे  को  हर  प्रकार  की  सहायता  व  सहयोग  मिलेगा

 ताकि  रेलवे  के  अतिरिक्त  व्ययों  की  देश  के  सहयोग  से  हो  जाये  ।

 प्री  राजेन्द्र  सिह
 :

 माननीय  मंत्री  ने  भ्रमण  बातों  का  उत्तर  दिया  है  पर  उन्हों  ने  मेरी  बात

 का  उत्तर  नहीं  दिया  ।  मैं  ने  पूछा  था  कि  क्या  रेलवे  कर्मचारियों  के  वेतन  तथा  उन  के  महंगाई  भत्ते

 में  कोई  वुद्धि  की  जायेगी
 ।  इस  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  बिल्कुल  मौन  रहे

 ।
 माननीय  मंत्री  ने  बताया

 कि  आवश्यक निधि  के  लिये  ३७५  करोड़  की  राशि  रक्षित  है  पर  मूल्यों  के  बढ़ने  से
 १००

 करोड़

 रुपये  कौर  व्यय  करने  पड़ेंगे  |  ठीक  है  यह  सारी  राशि  ४७५  करोड़  रु०  की  हो  जायेगी
 |

 फिर  भी  रेलवे

 कर्मचारियों के  वेतन  व  महंगाई  भत्ते  को  बढ़ाने  की  मांग  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  विकासोन्मुख

 श्रथंव्यवस्था  से  वेतन  बहुत  समय  तक  स्थिर  नहीं  रह  सकते  ।  मुद्रास्फीति  तथा  मूल्यों  की  वृद्धि  होती

 है
 ।

 पर  कर्मचारियों  के  वेतन
 की

 वृद्धि  के  मामले  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया
 ।

 रेलवे  में  प्रतिवर्ष  बहुत  सी  दुर्घटनायें  होती  हैं  ।  साथ  ही  गाड़ियों  के  देर  से  श्रोत-जाने  की  भी

 समस्या  है  ।  प्राय  कारणों  के  साथ  इन  बातों  का  एक  बड़ा  कारण  यह  भी  है  कि  कर्मचारियों  की  संख्या

 बहुत  कम  है  |  जहां
 ८

 व्यक्तियों  की  आवश्यकता  होती  है  वहां  कठिनाई  से  चार  व्यक्ति  काम  पर

 लगाये  जाते  हैँ  ।  इस  प्रकार  कर्मचारी  बहुत  थक  जाते  हैँ  मनुष्य  की  शक्ति  की  एक  सीमा  होती  है

 उसे  भ्र सीमित  नहीं  बनाया जा  सकता  |

 यदि  रेलवे  दुर्घटनाओं  को  कम  करना  चाहती  है  कौर  अन्य  कठिनाइयां  दूर  करना  चाहती

 है  तो  उसे  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ानीਂ  होगी  ।  यदि  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ेगी  तो  उन  को  वेतन

 देने  के  लिये  धन  कहां  से  जायेगा  ?

 इस  के  तीन  रास्ते  देश  के  भीतर  बचत  कौर  घाटे  की  श्रथव्यवस्था  ।  ऋण  मिलना

 दूसरों  के  हाथ
 की

 बात  है
 ।

 बचत  कीਂ  योजना  हमारी  कितनी  सफल  रही  है  यह  हम  देख  रहे  हैं
 ।

 घाटे

 की  श्रथंव्यवस्था  तो  भी  भ्रान्ति  सीमा  तक  पहुंच  चुकी  है  ।  यदि  wa  घाटे  की  श्रथव्यवस्था

 का  सहारा  लिया  गया  तो  उस  से  हालत  बहुत  खराब  हो  जायेगी  ।  चीजों  के  मूल्य  बहुत  बढ़  जायेंगे

 शर  तब  वह  कठिनाई  भाड़े  की  दर  बढ़ाने  की  कठिनाई  से  भी  अधिक  भयंकर  होगी
 |

 यदि  ERE  में  भाड़े  की  दरों  तथा  दस्तूरों  की  दरों  की  तुलना  वर्तमान  भाड़े  की  दरों  तथा

 वाहनों  की  दरों  से  की  जाये  तो  श्राप  देखेंगे  कि  भाड़े  की  दरें  १००  प्रतिदिन  बढ़ी  हैं  जबकि  वस् तुझ ों

 के  मूल्य
 में

 ४००  प्रतिशत  की  वृद्धि  हो  गई  है  ।

 मूल  म्रंग्रेज़ी  में
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 रेलवे  संचालन  व्यय  में  कमी  करने  की  बात  श्री  भरुचा  ने  कहीं  थी  पर  मैं  स्पष्ट  कहना

 चाहता हूं  कि  जब  तक  यह  मामला  रेलवे  जनरल  मैभेजर  तथा  रेलवे  अफसरों  पर  निर्भर  रहेगा

 तब  तक  बचत  कदापि  नहीं  हो  सकती  ।  मे  एक  उदाहरण  दूंगा  कि  जनरल  मैनेजरों  तथा  रेजीडेण्ट्स

 के  मकान  एग्ररकण्डीशन्ड  होते  हूँ  ।  क्या  यह  व्यय  ठीक  है  जबकि  हमारे  सामने  बिदेशी  विनियम

 का  इतना  संकट है  है  माननीय  मंत्री  इन  बातों  की  भ्रांत  ध्यान  देंगे  ।

 सभापति  महोदय
 :

 इस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  समात  हो  गई

 इसके  लोक-सभा  ४  १९५८  के  ग्यारह बजे  तक  के  लिये
 स्थगित  हुई  ।

 बाण

 |  अ
 ina  aa  मे
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